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प्रस्तावना
लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस कोई विकल्प नहीं ह;ै यह अपरिहार्य शर्त ह।ै यह 

लोगों का स्वर ह ैऔर सचूना प्रदान करने हते ुविशषे वाहक ह ैजो सामहूिक राय 
बनाने में लोगों की मदद करता ह।ै

आज, प्रेस ने अपने तकनीकी विशषेाधिकारों के साथ समाज और शासन 
में सर्वाधिक महत्वपरू्ण स्थान प्राप्त कर लिया ह।ै मीडिया जिन विकृतियों से ग्रस्त 
ह,ै के साथ ही, समय के साथ-साथ, गति विधान में काफी बदलाव हुए हैं। इन 
दिनों मीडिया वतृिक के रूप में काम करना चनुौतीपरू्ण हो सकता ह।ै किसी घटना 
के तथ्यों की, समय पर रिपोर्ट करने के लिए पत्रकार अत्यधिक दबाव में काम 
कर रह ेहैं और किसी वारदात की सबसे पहले रिपोर्ट करने की होड़ अक्सर प्रेस 
और मीडिया की अखडंता को प्रभावित करती ह।ै मीडिया में लोगों का भरोसा 
बढ़ाने के लिए मीडिया की fo'oसनीयता आवश्यक ह;ै इसलिए, प्रेस को अपने 
पेश ेमें नैतिक पत्रकारिता के मार्ग पर चलने की जरूरत ह।ै

भारतीय प्रेस परिषद, शरुुआत से ही, यह lqfuf'pr करते हुए कि 
भारतीय प्रेस के उच्च मानक उन्मुक्त रहें, प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने 
और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत ह।ै  अपने अधिदेश की प्राप्ति की 
प्रक्रिया में, परिषद प्रेस का मार्गदर्शन करने और पत्रकारिता के पेशे में लगे 
सभी लोगों में जिम्मेदारी और सार्वजनिक सेवा की भावना को बढ़ावा देने के 
लिए अपने न्यायनिर्णयों, घोषणाओ ंऔर परामर्शिकाओ ंके आधार पर समय-
समय पर आचारनीति संहिता विकसित करती ह।ै पत्रकारिता के आचरण के 
मानक, 2022 के इस vn~;ru और संशोधित संस्करण में कई संवेदनशील 
विषयों/eqn~nksa को शामिल किया गया ह,ै जो यौन कर्मियों, बाल परित्याग, 
आत्महत्या आदि जैसे eqn~nksa की रिपोर्टिंग के लिए मीडिया का मार्गदर्शन 
अत्यंत संवेदनशीलता के साथ करते हैं।
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	 मझु ेfo'oास ह ैकि प्रेस परिषद का ‘पत्रकारिता के आचरण के मानक’ 
संस्करण 2022, मीडियाकर्मियों और महत्वकांशी मीडिया कार्यकर्ताओ ं को 
नैतिक पत्रकारिता को महत्व देने और इसका अभ्यास करने के लिए प्रबदु्ध एवं 
प्रोत्साहित करके उनका मार्गदर्शन करेगा।

न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई
  अध्यक्ष

 भारतीय प्रेस परिषद
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पत्रकारिता के आचरण के मानक
भाग-क : सिद्धांत तथा आचार नीति

	 पत्रकारिता का मलू mn~ns'; यह ह ै की जन रुचि के विषयों पर 
न्यायसंगत,यथार्थ, निष्पक्ष, सौम्य तथा शालीन विधि से समाचारों, विचारों, 
टीकाओ ंतथा जानकारी को देकर लोगों की सेवा की जाए । इस प्रयोजन के लिए 
प्रेस से आशा की जाती ह ैकि वह fo'o भर में मान्यता प्राप्त व्यावसायिकता के 
कुछ मानकों के अनरुूप आचरण करे । यदि नीच ेलिख ेमानकों और उसके बाद 
संलग्न विशिष्ट दिशा निर्देशों का प्रयोग उचित विवेक के साथ और हर मामले 
कि अपनी परिस्थितियों के अनकूुल किया जाए तो पत्रकार को अपने आचरण 
के स्वनियंत्रण में मदद मिलेगी ।

1.	 सटीकता और औचित्य

i)	प्रे स गलत, निराधार, अशिष्ट, भ्रामक या विकृत सामग्री का 
प्रकाशन नहीं करेगा। मलू eqn~ns या विषय के सभी पक्षों को 
प्रस्तुत किया जाए । बेजा अफवाहों तथा अटकलों को तथ्यों के 
रूप में प्रस्तुत न किया जाए । 

ii)	 समाचारपत्रों का यह कर्तव्य ह ै कि वे पब्लिक इटंरफेस वाले 
वित्तीय संस्थानों की साख को प्रभावित करने वाली अफवाहों के 
जवाब में सकारात्मक भमूिका अदा करें ।

iii)	 जहां प्रेस का यह कर्तव्य ह ैकि वह अपने नोटिस में आने वाली 
गलतियों का भडंाफोड़ करे वहीं यह भी आवश्यक ह ैकि ऐसी 
रिपोर्टों के साथ अखडंनीय तथ्य और साक्ष्य हों ।

iv) 	 समाचारपत्र को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका कार्य 
समाचारों को 	एकत्र करना और उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत 
करना होता ह ैना कि समाचार गढ़ना होता ह ै।]
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v)	 जब कभी कोई समाचार किसी एफआईआर के आधार पर 
प्रकाशित किया जाए और जो किसी व्यक्ति या निकाय की 
प्रतिष्ठा के लिये महत्वपरू्ण हो, तब समाचारपत्र/पत्रिकाओ ंको 
उसी समाचार में स्पष्ट उल ल्ेख कर देना चाहिए कि यह समाचार 
एफआईआर पर ही आधारित ह ै और एफआईआर में दिये 
गये कथन की सत्यता पर न्यायालय को निर्णय लेना होता ह।ै 
समाचारपत्र को पीड़ित व्यक्ति का बयान भी प्रकाशित करना 
चाहिए ।

vi)	 समाचारपत्र को नेता के बयानों को गलत अर्थ में या गलत नहीं 
देना चाहिए । संपादकीय में उद्धृत बयानों को सत्य भावना में 
दर्शाना चाहिए जिसे उनके द्वारा व्यक्त करने का प्रयास  किया जा 
रहा था ।	

vii)	 लेखों जिनमें समसामयिक घटनाओ ंके आधार पर इतिहास का 	
 fo'ysषण या व्याख्या की गई हो उन्हें अनीतिकर नहीं कहा जा 
सकता ह ै।

viii)	 जब कोई समाचारपत्र किसी व्यक्ति की कहानी प्रकाशित कर 
रहा हो और उससे संबंधित मामलों पर समाचार श्रंखलाबद्ध 
प्रकाशित किए जा रह ेहो, तो उसके दोषमकु्त होने का समाचार 
भी पिछले समाचारों की भांति ही प्रमखुता से प्रकाशित करना 
चाहिए ।

ix) 	 समाचारपत्र ऐसे किसी अध्ययन के आधार पर जिसका कोई 
मान्य आधार ना हो, प्रकाशित सनसनीखज़े समाचार शीर्षकों से 
होने वाले हानिकारक प्रभावों के लिये उत्तरदायी होता ह ै।

 x) 	 अफवाह कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहती ह ैकित ुसमाचार लाखों 
लोगों तक पहुचंता ह ैऔर इस कारण समाज के प्रति प्रेस की 
बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती ह ै।
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xi) 	 मीडिया को सचूना को कम आकंने की प्रवतृि को दरू करना 
चाहिए  और समाज में fo'oसनीयता बनानी चाहिए ताकि 
पाठकों का fo'oास  जीता जा सके । 

xii) 	 बोलने की स्वतंत्रता किसी समाचारपत्र को किसी संस्था या 
व्यक्ति के  बारे में असत्य तथ्यों को हल्के  में लिखने का भी 
अधिकार नहीं देती  ह।ै

xiii)	कि सी व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर प्रकृति की ऐतिहासिक 
रूप से गलत टिप्पणी नहीं की जाएगी ।

xiv)	 समाचारपत्र (समाचारपत्रों) को मटका, गेमिगं चार्ट और उनके 
परिणामों को समाचार पत्र में प्रकाशित करके गेमिगं में सहायता 
और इसके लिए सवुिधा प्रदान करने में शामिल नहीं होना चाहिए।

xv)	 एक समाचार, जिसका अतंर्राष्ट्रीय प्रभाव हो, उसे साधारण रूप 
से प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए।

xvi)	 समाचारपत्र (समाचारपत्रों) को भारत के नियत्रक और महालेखा 
परीक्षक स ेसंबंधित किसी समाचार या किसी अन्य रिपोर्ट को 
कवर करते समय यह सनुिf'pत करना चाहिए कि समाचार 
रिपोर्ट में तथ्य और आकंड़े सटीक हों न कि काल्पनिक।

2.	 विज्ञापन:

i)	 वाणिज्यिक विज्ञापन वैसी ही जानकारी होते हैं जैसी 
सामाजिक,आर्थिक  अथवा राजनीतिक जानकारी। इतना ही 
नहीं, विज्ञापन जीवन की रीति तथा प्रवतृ्ति को कम से कम वैसे 
ही निरूपित करते हैं जैसे अन्य  प्रकार की जानकारी तथा टीका। 
पत्रकारिता की मर्यादा की यह मांग ह ैकि विज्ञापन समाचारपत्र में 
प्रकाशित अन्य सामग्री से स्पष्ट अलग दिखाई दें । 
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ii)	 ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नही किया जाएगा जो प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, शराब, मदिरा, 
अल्कोहल तथा अन्य मादक द्रव्यों के उत्पादन, बिक्री या सेवन 
को प्रोत्साहित करे ।

iii)	 समाचारपत्र ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा जिसमें 
समाज के किसी वर्ग या समदुाय की धार्मिक भावनाओ ंको ठेस 
पहुचंाने की अथवा समग्र रूप से अहित करने की प्रवतृ्ति हो ।

iv)	 जो विज्ञापन औषधि और चमत्कारित उपचार (आक्षेपणीय 
विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के उपबंधों का उल्लंघन करते हों, 
उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाए ।

v)	 समाचारपत्र ऐसे किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित न करें, जिसमें 
ऐसा कुछ हो, जो अवैध या गैरकाननूी हो या सरुुचि अथवा 
पत्रकारिता की आचारनीति अथवा औचित्य के विरुद्ध हो । 

vi)	 पत्रकारिता की मर्यादा की यह मांग ह ैकि विज्ञापन समाचारपत्र में 
प्रकाशित संपादकीय सामग्री से स्पष्ट अलग दिखाई दें । विज्ञापन 
प्रकाशित करते समय समाचारपत्र उनके लिए वसलू की गई राशि 
को निर्धारित करेंगे । इसके पीछे तर्क  यह ह ैकि विज्ञापनों के लिये 
राशि उसी दर से ली जाए जिससे सामन्यत: समाचार पत्र द्वारा ली 
जाती ह ैक्योंकि सामान्य दर से अधिक भगुतान समाचारपत्र को 
सहायता माना जाएगा ।

vii)	 डमी तथा उठाए गए विज्ञापनों का प्रकाशन जिनके लिए न तो 
भगुतान किया गया हो और न ही विज्ञापकों द्वारा प्राधिकृत किया 
गया हो, पत्रकारिता की आचार नीति का उल्लंघन ह,ै विशषेत: 
जब समाचारपत्र उन विज्ञापनों के लिए बिल भजेे । 



5

viii)	कि सी विज्ञापन को जानबझूकर समाचारपत्र की सभी प्रतियों में 
प्रकाशित न करना पत्रकारिता की आचार नीति के मानकों के 
प्रति अपराध ह ैऔर घोर व्यावसायिक कदाचार ह ै।

ix)	 प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी विज्ञापन के काननूी औचित्य 
अथवा अनौचित्य पर विचार करने के मामले में समाचारपत्र के 
विज्ञापन विभाग तथा संपादन विभाग के बीच परू्ण समन्वय तथा 
संचार होना चाहिए । 

x)	 संपादकों को, विज्ञापनों को स्वीकार या अस्वीकार करने के 
अतंिम निर्णय में, अपने अधिकार पर ज़ोर देना चाहिए विशषेत: 
ऐसे विज्ञापनों के संबंध में, जो शालीनता तथा अश्लीलता के 
बीच की सीमा रेखा पर हों अथवा उसे पार कर रह ेहों ।  

xi)	 समाचारपत्र वैवाहिक विज्ञापनों के साथ निम्नलिखित शब्दों में 
सावधानता सचूना प्रकाशित करें* “पाठकों को सलाह दी जाती 
ह ैकि किसी विज्ञापन पर क्रिया करने से पहले परूी तरह उपयकु्त 
जांच पड़ताल कर लें । यह समाचारपत्र वर/वध ू की स्थिति, 
आय,ु आय के विवरण के बारे में विज्ञापक द्वारा किए गए दावे 
या उल ल्ेख की पषु्टि या समर्थन नहीं करता” ।

xii)	 समाचारपत्र में प्रकाशित सभी बातों के लिए, विज्ञापनों सहित, 
संपादक उत्तरदायी होगा । यदि उत्तरदायित्व न लेना हो तो इसका 
पहले से स्पष्ट उल ल्ेख कर दिया जाए ।

* 	 माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रीमती हरजीत कौर बनाम श्री सरुिंदर पाल सिंह 
के एफएओ सं0 65/1998 के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद को निदेश दिए हैं कि 
समाचारपत्रों को वर्गीकृत/वैवाहिक विज्ञापन के साथ उक्त सावधानता सचूना प्रकाशित 
करने के लिए कहा जाए ।
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xiii)	 ‘मनोरंजक’ बातचीत और सांकेति क (v'yhy) दरू वार्ता 
(टेलीटॉक) हते ुदिये गए नंबर डायल करने के लिए आम जनता को 
आमतं्रित करते हुए संपरू्ण देश में समाचार पत्रों द्वारा दिए गये टेली-
फ्रैं ड्शिप (दरूमित्रता) विज्ञापन किशोरों के विचारों को प्रदषूित 
करके अनैतिक सांस्कृति क लोकाचार को बढ़ावा दे सकते हैं । प्रेस 
को ऐस ेविज्ञापन अस्वीकार कर देने चाहिए। 

xiv)	 गपु्त प्रलोभन के सकेंतक, अशोभनीय भाषाओ ं का प्रयोग करते 
हुए स्वास्थ्य और शारीरिक स्वस्थता सवेाओ ंके वर्गीकृत विज्ञापन 
विधि के साथ-साथ नीति का उल्लंघन करते हैं । समाचारपत्र को ही 
lqfuf'pr करने के लिए कि प्रलोभनकारी विज्ञापन न दिये जाए,ं ऐसे 
विज्ञापन के परीक्षण के लिए समचुित साधन अपनाने चाहिए ।

xv)	 हमारे सामाजिक परिवेश और स्वीकृत परंपरागत मलू्यों, जो कि 
हमारे देश में प्रिय हैं, में गर्भ निरोधक विज्ञापन तथा विज्ञापन 
के साथ ब्रांड आइटम को संलग्न करना नैतिक नहीं ह ै । एक 
समाचारपत्र का परम धर्म ह ै कि वह एड्स से बचने के लिए 
एहतियाती कार्रवाई के बारे में लोगों को शिक्षित करे और 
विज्ञापन, चाह ेवे सामाजिक कल्याण संगठन द्वारा किए गए हों, 
को स्वीकार करने में अपेक्षाकृत अधिक दरूदर्शिता दिखाए ँ। 

xvi) 	 रोजगार समाचार जिसपर सरकारी नौकरियों के प्रामाणिक 
समाचार के व्यवस्थापक के रूप में fo'oास किया जाता ह,ै को 
केवल वास्तविक प्राइवेट निकायों के विज्ञापन स्वीकार करने में 
अधिक सावधान रहना चाहिए ।

xvii)	 शकै्षणिक संस्थानों के विज्ञापन स्वीकार करते हुए समाचारपत्रों 
को यह lqfuf'pr करना चाहिए कि ऐसे विज्ञापनों म े यह 
अनिवार्य विवरण दिया जाये कि संबद्ध संस्थानों को काननू के 
संगत अधिनियमनों के तहत मान्यता दी गई ह ै।
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xviii)	आज के समाज के संबंध में तथा मलू्यों के निर्धारण में 
विज्ञापन अत्यधिक महत्वपरू्ण भमूिका अदा करते हैं और चूकंि 
अधिकाधिक उदारवादी दृष्टिकोण रखा जा रहा ह ैजोकि सिद्धांत 
नही ह,ै ‘लोकानभुतूि’ में ऐसे मामलों की स्वीकार्यता में तेजी 
आ सकती ह,ै परंत ुकिस कीमत पर, यह विचारणीय महत्वपरू्ण 
बिद ुह ै। यह ध्यान रखना चाहिए कि संबद्ध fo'o दौड़ में हमें 
उन मलू्यों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए जिनके कारण ही भारत 
को नैतिकता के आधार पर संपरू्ण fo'o में अद्वितीय स्थान प्राप्त  
हुआ ह ै। 

xix)	 अभी पैदा भी नहीं हुए बच्चे को गोद लेने का विज्ञापन प्रकाशित 
करना गैर काननूी ही नहीं बल्कि अनीतिकर भी ह ै। समाचारपत्र 
को प्रकाशन से परू्व विज्ञापनों की समचुित जांच करनी चाहिए ।

xx)	वि ज्ञापन एजेंसी द्वारा अपने मवुक्किल की ओर से काननूी 
विवाद से संबद्ध दिये गये विज्ञापन को प्रकाशित करने के लिये 
समाचारपत्र को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता ह ै। 

xxi)	 स्पष्ट रूप से पहचान किये गये विज्ञापन या संवर्धन के रूप में 
प्रकाशित सभी सामग्री सर्व साधारण के लाभ के लिये हो ।

xxii)	 समाचारपत्रों और पत्रिकाओ ं को प्रकाशित किये जाने वाले 
विज्ञापनों की सामग्री की जांच नीतिगत तथा काननूी दृष्टि से 
करनी चाहिए क्योंकि पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 
7 के तहत संपादक ही विज्ञापनों सहित समग्र सामग्री के लिये 
उत्तरदायी होता ह ै। प्रेस का mn~ns'; केवल धन कमाना नहीं हो 
सकता और न होना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं अधिक इसका 
जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता ह ै।
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xxiii)	इच्छु क परोपकारी दाता से किडनी मांगने के संबंध में प्रकाशन न 
किया जाए ।*

xxiv)	पत्रकार/संपादक, विज्ञापनकर्ता या उस व्यक्ति की पहचान का 
खलुासा करें जिनके आग्रह पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया ह ै।

xxv)	 समाचारपत्र, भारत के माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमतं्री के 
नामों और तस्वीरों का उपयोग करके, समाचार की तरह कोई भी 
विज्ञापन प्रकाशित नहीं करें ।

xxvi)	अखबार/अखबारों में समाचार जैसे विज्ञापन/विज्ञापनिका 
प्रकाशित करते समय, उन्हें बड़े अक्षरों में विज्ञापन/विज्ञापनिका 
शीर्षक के साथ मदु्रित किया जाए जिसका फॉन्ट साइज पषृ्ठ पर 
आने वाले उपशीर्षकों के बराबर हो ।

xxvii)	नौकरियों के विज्ञापन, केवल फोन नंबरों को देते हुए, किसी भी 
अन्य विवरण, जैसे कि चयन किए जाने कि स्थिति में भावी 
उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, के बिना और 
नियोक्ता की पहचान के बिना प्रकाशित करना अनैतिक ह ैऔर 
इसे प्रकाशित नहीं किया जाए क्योंकि यह “मानव तस्करी” को 
सरल बना सकता ह ैजिससे कई असंदिग्ध लड़के और लड़कियां 
शिकार बन जाएगंे |

	 ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने के इच्छु क समाचारपत्रों को, 
ऐसे विज्ञापनों में, उनको सौंपे जाने वाले काम की प्रकृति को 
प्रकाशित करना चाहिए, ताकि अनैतिक कार्यों को बढ़ावा न 
मिले |  

	 *“अस्वीकरण” का प्रकाशन समाचारपत्र को उसके उत्तरदायित्व 
से विमकु्त नहीं करेगा |

*	 MCY;wih 33801@2017 esa mPp U;k;ky;] dsjy dk vkns'k fnukad 24-11-2017 
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3.	 ज्योतिष सबंंधी भविष्यवाणी

	 ज्योतिष संबंधी भविष्यवाणी और अधंfo'okस को बढ़ावा देने से 
पाठकों के मस्तिष्क पर बरुा प्रभाव पड़ सकता ह ैऔर इसी कारण अवांछनीय ह।ै 
सामान्य हित दनैिकों और आवधिकों के संपादक जोकि वैज्ञानिक मानसिकता 
को बढ़ावा देने और अधंfo'okस तथा भाग्यवादिता का मक़ुाबला करने में 
fo'okस रखते हैं, को ज्योतिष संबंधी भविष्यवाणियों के प्रकाशन से बचना 
चाहिए । वह पाठक, जिनकी ज्योतिष में रुचि ह,ै इस विषय पर विशिष्ट प्रकाशनों 
को देख सकते हैं ।

4. 	 जाति, धर्म या समुदाय का उल ल्ेख : 

i)	 सामान्यत: किसी व्यक्ति की या वर्गविशषे की जाति पहचान न 
की जाए, खास तौर पर यदि उस सदंर्भ में उससे उस जाति के प्रति 
अनादरपरू्ण भाव का बोध हो या अनादरपरू्ण आचरण अथवा 
व्यवहार का आरोपण होता हो ।

ii)	 समाचारपत्रों को ‘हरिजन’ शब्द जिस पर कुछेक द्वारा आपत्ति की 
गई, का प्रयोग नहीं करने की सलाह दी जाती ह ैऔर अनचु्छेद 
341 के अनसुार जाति शब्द का प्रयोग करें ।*

iii)	य दि किसी अभियकु्त या पीड़ित की जाति या समदुाय का अपराध 
अथवा दोष के साथ कोई संबंध न हो और किसी अभियकु्त की 
पहचान में या किसी कार्यवाही में उसकी कोई भमूिका न हो तो 
उस अभियकु्त या पीड़ित का वर्णन उसकी जाति या समदुाय से 
नहीं किया जाएगा ।

 *	 भारत का सवंिधान,1950 के उपबंध को ध्यान में रखते हुए आशोधित 
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iv)	 समाचारपत्र ऐसा कोई कथा साहित्य प्रकाशित न करें जिसमें 
उन धार्मिक चरित्रों को विकृत कर के प्रतिकूल भावना के साथ 
चित्रित किया गया हो और समाज के बड़े हिस्से की धार्मिक 
भावनाओ ंको ठेस पहुचंाई गई हो, जो उन चरित्रों को ln~xq.kksa से 
सम्पन्न तथा महान मानते हैं और उनका बहुत आदर करते हैं ।

v)	 पैगंबरों ऋषियों अथवा देवताओ ंके नाम का प्रयोग व्यापारिक 
mn~ns'; से करना पत्रकारिता की आचार नीति अथवा सरुुचि के 
विपरीत ह ै। 

vi)	य ह lqfuf'pr करना समाचारपत्र का कर्तव्य ह ै कि लेख के 
सरु,भावना तथा भाषा का स्वरूप आपत्तिजनक,उत्तेजक, देश 
की एकता एवं अखडंता तथा संविधान की भावना के विरुद्ध, 
राजद्रोहात्मक और भड़काने वाला न हो या सांप्रदायिक विद्वेष 
पदैा न करे । उसमें देश के विभाजन को प्रोत्साहित करने का 
प्रयास न किया गया हो ।

vii)	 पत्रकारों का एक काम यह भी ह ैकि जनता को समाज के कमजोर 
वर्गों की नियति से अवगत कराए ँ। वे समाज की ओर से उसके 
कमजोर वर्गों के रक्षक हैं।

viii)	 समाज में बदलते मानकों को ध्यान में रखते हुए, समाचारपत्रों 
को विशषे महत्व के आयोजन वाले अवसरों पर, विशषेकर ऐसी 
सामग्री प्रकाशित करने से बचने के लिए परूी सावधानी बरतनी 
चाहिए जिससे आम लोगों की भावनाए ंआहत होती हों ।

ix)	 सांप्रदायिक सौहार्द और देश में सामाजिक तानेबाने को बांध े
रखने के लिये,प्रेस को किसी संगठन का नाम और आतंकवादी 
गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का आरोप प्रकाशित करते 
समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए ।

x)	 भड़काऊ और बिना परिप्रेक्ष्य के बयान देने से बचने के लिये 
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तकनीकी गलती का बहाना बनाना अस्वीकार्य ह ैऔर यह गैर 
जिम्मेदाराना पत्रकारिता होगी ।

xi)	 संगत समय पर राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाने के लिये किसी 
देवी/देवता का चित्र प्रकाशित करना आपात्तिजनक नहीं कहा 
जा सकता ह ै।

xii)	कि सी पसु्तक के आधार पर प्रकाशित कोई समाचार संभवतया 
धार्मिक संगठनों के सदस्यों की आम धारणा के अनकूुल न हो 
कित ुकेवल इसी एक आधार पर समाचार को गैर काननूी और 
अनीतिकर नहीं कहा जा सकता ह ै।

xiii)	 नीति शास्त्र का दायरा काननू से बहुत बड़ा ह ैऔर किसी कार्य 
की नीतिपरकता का निर्णय एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से 
करने की जरूरत ह ै। अत: समाचारपत्र ऐसी सामग्री प्रकाशित न 
करें जिनसे देवी/देवताओ ंकी छवि खराब हो या समाज के एक 
बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाओ ंको ठेंस पहुचँती हो जो उन देवी/
देवताओ ंमें भारी निष्ठा, मान्यता रखते हों ।

xiv)	प्रे स से आशा की जाती ह ै कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग 
सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने एवं उसे बनाये रखने में करेगी ।

xv)	 सामदुायिक तानाबाना बहुत ही कोमल होता ह ै । समाचारपत्रों 
और पत्रिकाओ ंको विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न भाषाओ ंमें 
अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग करने के प्रति संवेदनशील होना 
चाहिए ।

xvi)	 “दलित शब्द/अभिव्यक्ति का उपयोग किसी समदुाय को 
भड़काने या अपमानित करने के लिए नहीं किया जाए ।

5. मानहानिकारक लेखों के प्रति सावधानी
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i)	 समाचारपत्र को ऐसी कोई बात प्रकाशित नहीं करनी चाहिए जो 
किसी व्यक्ति या संगठन के प्रति स्पष्ट रूप से मानहानिकारक 
अथवा अपमानजनक हो जब तक कि उचित सावधानी तथा 
जांच के बाद उनके पास यह मानने के लिए पर्याप्त आधार न हो 
कि वह सच्ची ह ैऔर उसका प्रकाशन जनता के हित में होगा ।

ii)	कि सी प्राइवेट नागरिक के विरुद्ध अपमानजनक, भद्दी तथा 
मानहानिकारक सामग्री छापने के लिए, यदि कोई जनहित निहित 
न हों, सच्चाई को आधार नहीं बनाया जा सकता ।

iii)	 जनहित में विरले मामलों को छोड़कर किसी मतृ व्यक्ति के विरुद्ध 
कोई ऐसी निजी टिप्पणी प्रकाशित न की जाए जिसे अपमानजनक 
समझा या माना जा सके क्योंकि मतृ व्यक्ति के लिए उस टिप्पणी 
का खडंन करना या उससे इनकार करना संभव नहीं होगा ।

iv)	प्रे स का यह कर्तव्य, विवेक तथा अधिकार ह ैकि संदिग्ध परू्व वतृ 
वाले और शकंास्पद चरित्र वाले नागरिकों की ओर पाठकों का 
ध्यान खींच कर जनहित की सेवा करे कित ुउत्तरदायी पत्रकारों 
के रूप में उन्हें उन व्यक्तियों के लिए “धोखबेाज” या “हत्यारे” 
आदि शब्दों का प्रयोग करते समय यथेष्ठ संयम तथा सावधानी 
बरतनी चाहिए । मलूभतू सिद्धांत यह ह ै कि किसी व्यक्ति के 
दोष को आरोपित तथ्यों के प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाए न 
कि अभियकु्त के nq"pfj=k के प्रमाण द्वारा । उद्घाटित करने के 
अपने जोश में प्रेस को नैतिक सावधानी तथा निष्पक्ष टीका की 
सीमाओ ंका उल्लंघन नहीं करना चाहिए । 	

v)	प्रे स किसी व्यक्ति के नए कृत्य के संदर्भ में कटु टिप्पणी करने 
के लिए उस नागरिक के पहले के आपत्तिजनक व्यवहार को 
आधार नहीं बनाएगा । यदि जनता के लिए वह संदर्भ अपेक्षित 
हो तो प्रेस को संबंधित अधिकारियों से प्रकाशन परू्व पछूताछ कर 
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लेनी चाहिए कि उन आपत्तिजनक कृत्यों के बारे में क्या अनवुर्ती 
कार्रवाई की गई ।

vi)	य दि आक्षेपित प्रकाशन स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा 
को क्षति पहुचंाने वाले हों तो यह सिद्ध करने का भार प्रतिवादी 
पर होगा कि वे सच्चे हैं या वह टिप्पणी सदाशयता के साथ तथा 
जनता की भलाई के लिए की गई ह ै। 	  

vii)	 समाचारपत्र किसी व्यक्ति या निकाय को बदनाम करने के लिए 
इस आधार पर अपने बचाव अथवा छूट के लिए विशषेाधिकार 
या लाइसेंस का दावा नहीं कर सकते कि वह मद व्यंग्य के रूप में 
“गपशप” “पैरोड़ी” आदि विशषे स्तंभों के अतंर्गत प्रकाशित की 
गई ह ै।

viii)	कि सी एक समाचारपत्र द्वारा कोई मानहानिकारक समाचार 
प्रकाशित कर दिए जाने से अन्य समाचारपत्रों को उसी के आधार 
पर समाचार/सचूना प्रकाशित करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। 
अन्य प्रकाशन द्वारा समान रिपोर्ट के प्रकाशन की सच्चाई आरोपों 
पर सटीकता का नाम प्रदान नहीं करती । 

ix)	य ह आवश्यक ह ै कि प्रेस नागरिक वर्ग के साथ प्रत्यक्षतया 
संपर्क  कर पाने के कारण हासिल की गयी अद्वितीय स्थिति के 
कारण समाज के प्रति अपने दायित्व को समझे और अफवाहों 
और सनसनी को fo'oसनीयता प्रदान करने में लगे रहने की 
अपेक्षा देश की प्रगति और समाज की बेहतरी के लिए अपनी 
लाभदायक स्थिति का उपयोग करे । यह भी आवश्यक ह ैकि प्रेस 
विशषे रूप से लघ ु स्थानीय प्रेस ‘लोक हित’ और ‘लोक रुचि’ 
के मामलों के बीच स्पष्ट अतंर को  परखना सीख े। जहां गप-शप 
और सामाजिक लेन देन व्यवहार संबंधी  कार्यकलापों में लोगों 



14

की रुचि हो सकती ह ै परंत ु उनसे किसी सार्वजनिक mn~ns';  
अथवा हित की परू्ति नहीं होती और प्रेस को अतिसावधानीपरू्वक 
ऐसे मामलों पर  अपने बहुमलू्य स्थान को बर्बाद करने से बचना 
चाहिए ।

x)	 ऐसी असंबद्ध, अनावश्यक और असंगत बातों को शामिल न 
किया जाए जिनसे किसी व्यक्ति या संगठन के बदनाम होने की 
संभावना हो ।

xi)	 ;n~;fi एक समाचारपत्र को राजनैतिक विकास की रिपोर्ट करने 
का अधिकार अथवा कर्तव्य होता ह,ै वह रिपोर्टिंग अभद्र नहीं 
होनी चाहिए । प्रेस की स्वतंत्रता किसी समाचारपत्र को यह 
लाइसैंस नहीं देती कि वह मनगढ़ंत और मानहानिजनक लेख 
प्रकाशित करके किसी राजनैतिक नेता को बदनाम करे या उनकी 
भावी राजनैतिक संभावनाओ ंको दषु्प्रभावित करे ।

xii)	प्रे स को यह स्मरण रहना चाहिए कि लोकतान्त्रिक ढांच े में 
स्थापित बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिनका प्रेस द्वारा 
उपयोग किया जाता ह,ै के कारण उनकी जिम्मेदारी भी होती ह।ै 
समाचारपत्रों से यह आशा नहीं की जाती ह ैकि वे स्वय साक्ष्य 
का सजृन करके और बाद में अपनी ही पत्रिका में झठूा प्रचार 
करने के लिए साक्ष्य का इस्तेमाल करके साधन के रूप में इसका 
प्रयोग करें ।

xiii)	  प्रेस की रिपोर्टिंग पर प्रभाव डालने के लिए प्रस्तावित प्रलोभनों 
पर प्रकाश डालने के लिए प्रेस उपहार प्राप्त करने योग्य ह ैऔर 
ऐसा रहस्योंद्घाटन मानहानि के बराबर नहीं होगा ।

xiv)	 अधिकारिता  

	 व्यक्तिगत आरोप/आलोचना के मामले में केवल अधिकारिता 
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वाला संबंधित व्यक्ति ही वाद पत्र दाखिल कर सकता ह ै या 
उत्तर के अधिकार का दावा कर सकता ह ै । तथापि किसी 
संगठन या संप्रदाय/वर्ग से संबंधित व्यक्तियों की प्रतिनिधि सभा 
की अधिकारिता होगी कि किसी नेता के आचरण की प्रत्यक्ष 
आलोचना करने वाले प्रकाशन के विरुद्ध शिकायत दाखिल कर 
सके ।

xv)	 जनहित और सार्वजनिक निकाय  

	 जनहित के संरक्षक के रूप में प्रेस को सार्वजनिक निकायों 
में भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले उजागर करने का 
अधिकार ह ै कित ु वह सामग्री अकाट्य प्रमाणों पर आधारित 
हो और जांच तथा संबंधित स्त्रोत से सत्यापन के बाद और जिस 
व्यक्ति/प्राधिकारी पर टिप्पणी की जा रही ह ैउसकी बात सनुने 
के बाद प्रकाशित की जाए । समाचारपत्रों को चाहिए कि चभुने 
वाली, तीखी तथा कड़वी भाषा का प्रयोग न करें और व्यंग्यपरू्ण/
उपहासपरू्ण टिप्पणी न करें । प्रेस का यह प्रयास होना चाहिए 
कि वे संस्थानों को उनके कार्य में सधुार के लिए जागरूक करें 
न कि उनका नाश करें अथवा कार्यबल को हतोत्साहित करें 
उनकी अथवा कार्य-प्रणाली में लोगों के fo'okस को खत्म करें। 
तदनसुार, उन्हें यह कर्तव्य सौंपा गया ह ैकि वे lqfuf'pr करें कि 
ऐसा करते हुए वे उचित और संतलुित रिपोर्ट करें जोकि बाह्य 
दबावों से प्रभावित न हो । लोकहित के अभिरक्षक और इसके 
अधिकारों के संरक्षक के रूप में प्रेस से यह भी आशा की जाती 
ह ैकि वह सही सचूना इसके नोटिस में लाये ताकि उन्हें सही तरह 
से परख सके जिन्हें इन्होंने देश चलाने का दायित्व सौंपा ह ै। 

xvi)	 मीडिया और प्राधिकारी हमारे लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण 
स्तंभ हैं और सरकार द्वारा लोकहित में सफलतापूर्वक कार्य 
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करने के लिए प्रेस का जिम्मेदार और जागरुक होना अनिवार्य  
पूर्वापेक्षा ह ै।

xvii)	 समाचार में, ऐसी घटना का, जोकि बहुत समय पहले घटी थी, 
काफी समय बीत जाने के बाद हवाला देना प्रासंगिक नहीं ह।ै

6. क ) न्यायिक क्रियाओ ंकी आलोचना में सावधानी 

i) 	सि वाय उन मामलों के जहां अदालत बंद कमरे में बैठे या अन्यथा 
निदेश दे, समाचारपत्र को लंबित न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष, 
यथार्थ तथा न्यायसंगत विधि से रिपोर्ट करने की छूट ह।ै किन्तु 
वह कोई ऐसी बात प्रकाशित नहीं करेगा :-

=	जि सके प्रत्यक्ष तथा तात्कालिक प्रभाव से न्याय के विधिवत 
प्रशासन में गंभीर बाधा, रुकावट अथवा परू्वाग्रह पदैा होने का 
काफी खतरा हो; या 

=	 जो चाल ूविवरण या वाद विवाद के रूप में हो अथवा न्यायालय 
के विचाराधीन मदु्दों पर समाचारपत्र के अपने निष्कर्षों, अटकलों, 
विचारों या टीका को व्यक्त करती हो जिससे ऐसा लगे कि 
समाचारपत्र ने न्यायालय के काम को अपने हाथ में ले लिया ह;ै 
या 

=	जि स अभियकु्त पर कोई अपराध करने के आरोप में मकुदमा चल 
रहा हो, उसके निजी चरित्र के बारे में ।

ii) 	 अभियकु्त के गिरफ्तार हो जाने तथा उस पर आरोप लग जाने 
के बाद जब मामला, अदालत में चला जाए तो, सावधानी के 
तौर पर, खोजी पत्रकारिता के परिणामस्वरूप संग्रहीत साक्ष्य 
को प्रकाशित नहीं करना चाहिए; और उस पर टीका नहीं करनी 
चाहिए न ही उन्हें अभियकु्त द्वारा कथित इकबाल को प्रकट 
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करना चाहिए, उस पर टीका करनी चाहिए अथवा मलू्यांकन 
करना चाहिए । 

iii) 	 समाचारपत्र, जनहित में किसी न्यायिक क्रिया या किसी अदालत 
के निर्णय की सार्वजनिक  भलाई  के लिए न्यायोचित आलोचना 
तो कर सकते हैं किन्तु वे न्यायाधीश पर कोई अभद्र  आक्षेप  नहीं 
करेंगे और न ही अनचुित अभिप्रेरणा अथवा निजी पक्षपात का 
आरोप लगाएगँे ।  वे अदालत को या समग्र न्यायपालिका को 
कलंकित नहीं करेंगे और न ही न्यायाधीश के  विरुद्ध योग्यता की 
अथवा सत्यनिष्ठा की कमी के निजी आरोप लगाएगंे ।

iv)	 सावधानी के तौर पर समाचारपत्र कोई ऐसी अनचुित या अकारण 
आलोचना नहीं करेंगे जिसके निहित अर्थ से किसी न्यायाधीश 
पर उसके न्यायिक कार्यों के सामान्य  व्यवहार में की गई किसी 
क्रिया के लिए विषयेतर बातों को ध्यान में रखने का आरोप  
लगता हो, चाह े वह आलोचना वास्तव में न्यायालय का 
आपराधिक अवमान न बनती हो ।

6. ख) अदालत की कार्यवाही से सबंंधित समाचार छापना

 i) 	 अदालत की कार्यवाही के बारे में समाचार प्रकाशित करने से 
पहले संवाददाता और संपादक के लिए उचित होगा कि रिकॉर्डों 
से उसकी वास्तविकता, सत्यता तथा  प्रामाणिकता सनुिचित 
कर लें ताकि अदालत की कार्यवाही के बारे में मिथ्या तथ्य 
तथा गलत जानकारी देने के लिए संबंधित व्यक्ति को दोषी तथा 
जवाबदेह ठहराया जा सके । 	

ii)	 जब अदालती कार्यवाही आम लोगों के लिये खलुी हो तथा वहां 
समाचारपत्र के रिपोर्टर 	भी उपस्थित हों तो समाचारपत्र को 
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समाचार के प्रकाशन से परू्व आदेश की प्रमाणित प्रति लेना 
जरूरी नहीं ह ै।	

iii)	 न्यायालय में सनुवाई के समय की गई टिप्पणियां अक्सर सचूना 
पाने की कोशिश  होती हैं और वह रिकॉर्ड किये गये आदेशों का 
भाग नहीं होता ह ै। अत:, रिपोर्टर को सही समाचार देने के लिये 
इस अतंर को समझना जरूरी ह ै। 

iv)	 मीडिया को किसी मकुदम े विशषे से संबंधित न्यायाधीशों, 
वकीलों के नाम नहीं देने  चाहिए । 

v)	 न्यायालय के निर्णय की व्याख्या करने के विषय में, समाचारपत्र 
द्वारा उपयकु्त ढंग से कार्य करने और चनुिदा उद्धरण न देने की 
अपेक्षा की जाती ह,ै उनसे यह भी आशा की जाती ह ैकि वे किये 
गये चयन की स्पष्ट रूप से पहचान बतायें ।

7. 	 भरोसे का सम्मान किया जाए :

	 यदि जानकारी किसी गोपनीय स्त्रोत से प्राप्त हो तो भरोसे का सम्मान 
किया जाए । प्रेस परिषद द्वारा उस पत्रकार को वह स्त्रोत बताने के लिए बाध्य 
नहीं किया जा सकता; किन्तु यदि पत्रकार अपने विरुद्ध आरोप का खडंन करने 
के लिए आवश्यक समझे और परिषद के सामने कार्यवाही में स्त्रोत के बारे में 
स्वेच्छा से बता दे तो इसे पत्रकारिता की आचार नीति का उल्लंघन नहीं माना 
जाएगा । गपु्त रूप से बताई गई बातों को समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित न करने का 
यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में लाग ूनहीं होता:
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i)	 जब बाद में स्त्रोत कि सहमति ले ली जाए; या 

ii)	 जब संपादक उपयकु्त पाद-टिप्पणी द्वारा यह स्पष्ट कर दे कि कुछ 
बातों का प्रकाशन जनहित में था अत: संदर्भाधीन जानकारी 
प्रकाशित की जा रही ह ै;n~;fi यह “गपु्त रूप से’’ दी गई थी ।

8. अटकलबाजी, टीका तथा तथ्य 

i)	 समाचारपत्रों को चाहिए कि अटकलबाजी, कल्पना या टीका को 
तथ्य विवरण के रूप में प्रस्तुत अथवा प्रचारित न करें इन सभी 
कोटियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए ।

ii)	 उत्तम हास्य को व्यक्त करने वाले कार्टून तथा व्यंग चित्र समाचारों 
की एक विशषे कोटि में रख ेजाते हैं जिनके प्रति अधिक उदार 
रवैया अपनाया जाता ह।ै

iii)	  व्यंग साहित्यिक लेखन की स्वीकृत विधा ह,ै कित ुइसकी आड़ 
में मानहानिकारक कथन नहीं दिया जाना चाहिए ।

iv)	 शब्दों जैसे ‘अक्षम’ या ‘असमर्थ’ को राजनीतिक टिप्पणी के 
संदर्भ में पढ़ा जाए ताकि कटुता का निर्धारण हो सके ।

9. भूल सधुार 

i)	य दि किसी तथ्यात्मक भलू या गलती का पता चले अथवा 
उसकी पषु्टि हो जाए तो समाचारपत्र को तत्परतापरू्वक उसका 
सधुार यथोचित प्रमखुता के साथ प्रकाशित करना चाहिए और 
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यदि गंभीर चकू हुई हो तो क्षमा याचना या खेद की अभिव्यक्ति 
भी करनी चाहिए । 

ii)	 सधुार और माफी या खेद की अभिव्यक्ति को समचुित प्रमखुता 
के साथ समाचारपत्रों के एक ही संस्करण में प्रकाशित किया  
जाए ।

10. 	 सांप्रदायिक विवादों/सघंर्षों के समाचार: 

i)	 सांप्रदायिक या धार्मिक विवादों/संघर्षों से संबंधित समाचारों, 
विचारों अथवा टीकाओ ं का प्रकाशन तथ्यों के यथोचित 
सत्यापन के बाद किया जाएगा और उचित सावधानी तथा संयम 
के साथ उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा कि सांप्रदायिक 
सामजंस्य, मतै्री तथा शांति के अनकूुल वातावरण बनाने में 
सहायता मिले । सनसनीखजे, भड़काने वाले तथा भयप्रद शीर्षक 
न दिए जाए ं। सांप्रदायिक हिसंा तथा बर्बरता की घटनाओ ंको 
इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा कि राज्य के काननू तथा व्यवस्था 
तंत्र में लोगों का भरोसा कम न हो । सांप्रदायिक दगंों में पीड़ितों 
के समदुाय वार आकंड़े नहीं दिए जाएगंे और न ही घटना के 
बारे में इस प्रकार लिखा जाएगा जिससे भावनाओ ंके भड़कने, 
तनाव के बढ़ने या संबंधित सांप्रदायिक/धार्मिक समहूों के बीच 
मनोमालिन्य बढ़ने की संभावना हो अथवा जिससे परेशानी बढ़ 
सकती हो ।

ii)	 पत्रकारों तथा स्तंभकारों का अपने देश के प्रति एक अति 
विशिष्ट उत्तरदायित्व ह ै कि सांप्रदायिक शांति और ln~Hkko 
को प्रोत्साहित करें । उनके लेख केवल उनके अपने विचारों की 
अभिव्यक्ति नहीं होते, बल्कि सामान्य समाज के चितंन तथा 
भावनाओ ंको निरूपित करने में भी बहुत मदद करते हैं। अत: 
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यह अत्यंत महत्वपरू्ण ह ैकि वे अपनी लेखनी का प्रयोग सतर्क ता 
और संयम के साथ करें ।

iii)	 ऐसी स्थितियों( गजुरात हत्याकांड/संकट) में मीडिया की भमूिका 
शांति स्थापित करने की होनी चाहिए न कि भड़काने की, परेशानी 
दरू करने की न कि फैलाने की । गजुरात के वर्तमान संकट में 
मीडिया को लोगों के बीच शांति और सामजंस्य स्थापित करने 
की अपनी उदात्त भमूिका निभाने दें । प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से उसे बाधित करने का कोई भी प्रयास राष्ट्र-विरोधी कार्य 
होगा। मीडिया पर राष्ट्रीय एकता का निर्माण और सभी स्तरों पर 
सांप्रदायिक सामजंस्य स्थापित करने के लिए अपना परूा प्रयास 
करने का भारी नैतिक उत्तरदायित्व ह ै। इस संबंध में स्वतंत्रता से 
परू्व निभाई गई उनकी भव्य भमूिका स्मरणीय ह ै।

iv)	 कल के इतिहास के इतिवतृ्त के रूप में, मीडिया का भविष्य 
के प्रति यह ससु्पष्ट कर्तव्य ह ै कि घटनाओ ं को सरल और 
वास्तविक तथ्यों के रूप में दर्ज करे । घटनाओ ंका fo'ysषण 
और उन पर राय बिलकुल भिन्न बाते हैं । अत: इन दोनों के साथ 
व्यवहार भी भिन्न होगा । संकट के समय, यथोचित सावधानी 
और संयम के साथ तथ्यों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने पर, 
सामान्यत:, लोकतंत्र में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती परंत,ु 
मत-लेख लिखने वालों पर भारी उत्तरदायित्व आता ह ै। लेखक 
को lqfuf'pr करना होता ह ै कि उसके fo'ysषण न केवल 
निजी मान्यताओ,ं परू्वाग्रहों या धारणाओ से मकु्त हों, बल्कि वे 
सत्यापित सही और प्रभावित तथ्यों पर भी आधारित हों और 
जातियों, समदुायों या पंथों के बीच कोई वैमनस्य या शत्रुता पैदा 
नहीं करेंगे ।

v)	 जहां सांप्रदायिक बंधनों को तोड़ने में और सौहार्द्र तथा राष्ट्रीय 
हित को बढ़ावा देने में मीडिया के दायित्व एवं भमूिका को दरु्बल 
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नहीं बनाना चाहिए वहीं नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता देना 
भी अत्यावश्यक ह ै। भारतीय प्रेस को अनिवार्य रूप से दोनों को 
परखना और उनमें संतलुन करना चाहिए ।

11.	 सार्वजनिक व्यक्तियों की आलोचना/सगंीत समीक्षाएँ

i)	 सार्वजनिक मचं पर प्रस्तुत होने वाला अभिनेता या गायक 
अपनी कला को जनता के सामने निर्णय के लिए रखता ह,ै अत: 
समालोचकों की ऐसी टिप्पणियों को मानहानिकारक नहीं माना 
जा सकता जो कलाकारों की निष्पादकता के लगभग अनरुूप 
हों । तथापि आलोचकों को ऐसी कोई बात नहीं लिखनी चाहिए 
जिसे परोक्ष रूप से कलाकार की व्यक्तिगत fo'oसनीयता पर 
आक्षेप माना जा सके ।

ii)	 कोई भी लेखक पसु्तकों की आलोचनात्मक समीक्षा पर ç'u 
नहीं कर सकता ह,ै बशर्ते वह दरु्भावना से प्रेरित न हो, क्योंकि 
कुछ संपादकों तथा विद्वानों द्वारा उस पसु्तक की प्रशसंा की गई, 
इसका यह अर्थ नहीं होगा कि अन्य समीक्षकों को उनके विरुद्ध 
विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं होगा ।

iii)	  समालोचना लेखक के विचार के लिए आवश्यक ह।ै समालोचना 
से सीध ेसंबद्ध पसु्तक से व्यापक पनुरभिव्यक्ति को कॉपीराइट का 
उल्लंघन नहीं कहा जा सकता ह ै।

12. सपंादक का विवेक 

i)	 संपादकीय लिखने के मामले में संपादक को काफी छूट दी गई 
ह ैऔर वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता ह ै। विषय का 
चनुाव वही करता ह ैऔर ऐसी भाषा का प्रयोग करता ह ैजो वह 
उचित समझ,े बशर्ते कि संपादकीय लिखते समय वह काननू की 
सीमा से बाहर न जाए और पत्रकारिता के मानकों का उल्लंघन 
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न करे । समाचारपत्र में प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी सौम्य एवं 
शिष्ट भाषा में होनी चाहिए ।

ii)	 रिपोर्टों/लेखों/पत्रों के रूप में प्रकाशन के लिए सामग्री का चनुाव 
संपादक के विवेकाधिकार में ह,ै अतः यह देखना उसका कर्तव्य 
ह ै कि जनहित के किसी विवादास्पद eqn~ns पर सभी विचारों 
को बराबर प्रमखुता दी जाए ताकि जनता उस मामले में अपनी 
स्वतंत्र राय बना सके।

iii)	 संपादक को चाहिए कि वह समाचार रिपोर्ट/लेख प्रकाशित न 
करे जिसकी सच्चाई के बारे में उसे शकंा हो । यदि समाचार 
रिपोर्ट/लेख के किसी अशं की सच्चाई संदेहास्पद हो तो वह अशं 
निकाल कर शषे प्रकाशित कर दिया जाए बशर्ते कि संपादक 
संतषु्ट हो कि शषे अशं काफी सही ह ैऔर उसके प्रकाशन से 
जनता को लाभ होगा ।

iv)	 संपादक को यह निर्णय लेने का विशषेाधिकार होता ह ै कि 
समाचार पत्र में किन समाचारों को प्रमखुता प्रदान की जाए ।

v)	 ‘समाचार रिपोर्ट’ और ‘ओपिनियन लेख’ के बीच स्पष्ट अतंर 
को ध्यान में रखते हुए, संपादक को लेख का संपादन करने की 
छूट होती ह ैकित ुयह छूट इतनी नहीं हो सकती कि लेखक से 
अनमुति लिये बिना ही लेख के महत्वपरू्ण भाग को ही काट दिया 
जाए या उसका भाव बदल दिया जाए जिससे लेख प्रकाशित 
करने का भाव, प्रयोजन व अर्थ  ही विकृत हो जाए ।

vi)	 शीर्षकों का निर्धारण पाठकों पर पड़ने वाले तत्कालिक प्रभाव 
को ध्यान में रखते हुए सावधानीपरू्वक करना चाहिए ।

vii)	 अखबार/अखबारों में छपे सभी तथ्यों के लिए संपादक जिम्मेदार 
ह ै।

(viii)	 नौकरी/रोजगार संबंधी विज्ञापन को अपर्याप्त विवरण के साथ 
प्रकाशित करते समय संपादकों को समाज के प्रति अपने 
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कर्तव्य को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इससे मानव तस्करी 
सरलतापरू्वक की जा सकती ह ैऔर इसे समचुित जांच के बाद 
ही प्रकाशित किया जाए |

ix)	 संपादकीय, संपादकों के दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है जोकि 
भारत के संविधान के तहत प्रत्याभूत है और इसकी पवित्रता 
इससे सहमत अथवा असहमत किसी व्यक्ति पर निर्भर  
नहीं है ।

13.	 विदेश सबंंध

	 जनमत तैयार करने और देशों के बीच बेहतर ln~Hkko विकसित करने में 
मीडिया बहुत महत्वपरू्ण भमूिका निभाता ह ै। अत: वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग अपेक्षित 
ह ैजिससे मतै्रीपरू्ण द्विपक्षीय संबंधों के लिए कोई खतरा पैदा न हो ।

14. 	 कपटपूर्ण गतिविधियाँ

	 ग्राहकों से चदंा लेने के बाद प्रकाशन को बंद कर के जनता को धोखा 
देना पत्र/पत्रिका के  प्रबंधन की ओर से अनैतिक व्यवहार ह ै। यदि बंद करना 
अपरिहार्य हो तो चदंे की शषे राशि  ग्राहकों को लौटा दी जाए ।

15.	  लिंग आधारित समाचार 

	प्रे स को सदियों परुाने लैंगिक परू्वाग्रहों और यहां तक कि एकतरफा 
विवरण को हटाने में महत्वपरू्ण भमूिका निभानी चाहिए क्योंकि समाचार से 
सामाजिक संतलुन और विकास को मदं करने के इस तरह के परू्वाग्रह को जारी 
रखा जा सकता था।

16. 	 सामाजिक कुरीतियों को महिमान्वित/प्रोत्साहित न किया 
जाए

	 समाचारपत्र अपने स्तंभो का दरुुपयोग ऐसे लेखों के लिए नहीं होने देंगे 
जिनमें सती प्रथा  अथवा आडंबरपरू्ण आयोजनों जैसी सामाजिक कुरीतियों को 
प्रोत्साहित या महिमान्वित करने  की प्रवतृ्ति हो ।
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17. सरु्खियां:

i)	 समान्यत: और विशषे रूप से संप्रदायिक विवादों अथवा संघर्षों 
के मामले में

क.	 उत्तेजक तथा सनसनीखजे शीर्षक न दिए जाए,ं 

ख.	 शीर्षक उनके नीच े मदु्रित सामग्री को प्रतिबिबित करें 
और उसके लिए यकु्तिसंगत हों ।

ग.	  यदि शीर्षक में किसी के द्वारा अपने वक्तव्य में लगाए 
गए आरोप शामिल हों तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति 
या स्रोत का उल ल्ेख किया जाए या कम से कम उद्धरण 
चिन्ह लगा दिए जाए ं।

ii)	कि सी लेख/समाचार के शीर्षक या समाचार में किसी व्यक्ति 
के कार्य विशषे की झलक मिलती ह ै। समाचारपत्र  को  शीर्ष/
शीर्ष रेखा का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उनसे 
समाचार की विषय वस्तु की झलक मिले ।

18. 	 एचआईवी/एड्स और मीडिया- कर्तव्य और निषेध 

	 कर्तव्य

i)	 मीडिया को चाहिए कि लोगों को सचूित और शिक्षित करे, न कि 
भयभीत या आतंकित ।

ii)	 वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक और संवेदनशील बनिए ।

iii)	 तेजी से बढ रह े संक्रमण की बदलती हुई वास्तविकताओ ं से 
अवगत रहिए ।

iv)	 उपयकु्त भाषा तथा शब्दावली का प्रयोग करिए जो कलंक लगाने 
वाली न हो ।
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v)	 lqfuf'pr करिए कि शीर्षपंक्ति सही और संतलुित हो ।

vi)	  उत्तरदायी बनिए; एचआईवी/एड्स के साथ जी रह े लोगों 
(पीएलएचआईवी) की आवाज का प्रयोग करके तस्वीर के सभी 
पहल ूप्रस्तुत करिए ।

vii)	नि वारण और संचरण के बारे में भ्रांतियों को दरू  करिए ।

viii)	 चमत्कारी इलाज और संक्रमण से बचने के अवैज्ञानिक दावों के 
बारे में काल्पनिक मान्यताओ ंका असली रूप दिखाइए ।

ix)	  eqn~ns की गभंीरता को कम न करते हुए सकारात्मक कथाओ ंको 
उजागर करें ।

x)	 सकं्रमित लोगों  उनके परिवारों और साथियों की गोपनीयता बनाए 
रखिए ।

xi)	  lqfuf'pr करें  कि चित्रों स ेउनकी गोपनीयता प्रकट न हों ।

xii)	  lqfuf'pr करें  कि चित्रों के शीर्षक यथार्थ हों । 

xiii)	लि ग सवंेदी रिपोर्टिंग lqfuf'pr करें और घिसी पिटी-बातों स ेबचें।

xiv)	 डाटा प्राधिकृत स्त्रोतों स ेलें क्योंकि गलत रिपोर्टों का मनोबल पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ह ैऔर कलकं बढ़ता ह ै।

xv)	  पत्रकार यह lqfuf'pr करने के लिए उत्तरदायी हैं कि जिनसे 
भेंटवार्ता की जा रही ह ैव ेप्रकट होने/पहचान के प्रभाव को समझते 
हैं ।

xvi)	 सवुिदित सहमति lqfuf'pr करें, जहां सभंव हो, लिखित रूप में ।

xvii)	 एचआईवी संबंधित आत्महत्या या भेद-भाव की घटनाओ ंजसैी 
नकारात्मक कथाओ ं की कवरेज को, सतंलुित करने के लिए 
हले्पलाइनों/परामर्श केन्द्रों  के सपंर्कों को शामिल कर लें।

xviii)	आर्थिक, व्यावसायिक, राजनीतिक और विकास के मदु्दों पर 
सकं्रमण के प्रभाव की जाचं के लिए रिपोर्ट को व्यापक बनाए ं।
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xix)	 जब कभी शकंा हो, स्पष्टीकरण के लिए पॉजिटिव लोगों के स्थानीय 
नेटवर्क  या राज्य एड्स नियत्रण सोसाइटी या वर्तमान शब्दावाली 
दिशानिर्देशों स ेसपंर्क  करें ।

xx)	 lqfuf'pr करें कि ç'u बहुत निजी या अभियोगात्मक न हों ।

xxi)	 एचआईवी के साथ जी रह ेलोगों को सकारात्मक रूप में दर्शाए,ं 
उन्हें ‘पीड़ितों’ के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तियों के रूप में चित्रित 
करें ।

	नि षेध

i)	कि स्से को सनसनीखज़े न बनाए ं।

ii)	 ऐसे निर्णय न लें जिन से पीएलएचआईवी पर दोष लगता हो ।

iii)	 सकं्रमण का वर्णन करने के लिए ‘अनर्थ’ जैसे शब्दों का प्रयोग 
ना करें और न ही पीएलएचआईवी का वर्णन एड्स वाहक, 
वेश्या, व्यसनी, एड्स का रोगी/शिकार/पीड़ित के रूप में करें ।

iv)	 इस बात पर अनावश्यक ज़ोर न दें कि एचआईवी वाले व्यक्ति को 
संक्रमण कैसे हुआ ।

v)	 एचआईवी और एड्स से संक्रमित तथा प्रभावित बच्चों की 
पहचान नाम या फोटो से न  करें, सहमति से भी नहीं ।

vi)	छि पे हुए कैमरों का प्रयोग न करें ।

vii)	 बीमार तथा मरणासन्न की भयानक रिपोर्टों और छवियों से बचें 
जिनसे विषाद, बेबसी तथा अलगाव की भावना व्यक्त होती हो ।

viii)	 ग्राफिक्स के रूप में खोपड़ियों, आडी हड्डियों, साँपों या ऐसे 
दृश्यों का प्रयोग न करें ।

ix)	 जाति लिंग या यौन स्थिति के संदर्भों से बचें ।

x)	य ौन अल्पसंख्यकों के बारे में, समलिगी,उभयलिगी या ट्रान्सजेंडर 
(एलजीबीटी) सहित, घिसी-पीटी बातों को न दोहराए ं।



28

xi)	 संक्रमित व्यक्तियों का चित्रण पीड़ितों, दोषियों या दया के पात्रों 
के रूप में न करें ।

xii)	 एचआईवी,एसटीआई, चर्म रोगों, तपेदिक तथा अन्य सांयोगिक 
संक्रमणों से सबंंधित भ्रामक विज्ञापनों को प्रोत्साहित न करें ।

xiii)	 स्वैच्छिक परीक्षण के इच्छु क व्यक्तियों की गोपनीयता भगं न 
करें।

19. 	 अवैध पुनः प्रस्तुति

i)	प्रे स किसी जब्त की गई पसु्तक से आपत्तिजनक अशं अथवा 
उद्धरण किसी भी रूप में  प्रकाशित नहीं करेगा ।

iii)	 समाचारपत्र द्वारा उस फोटोग्राफर को समचुित श्रेय दिया जाए 
जिसका फोटोग्राफ समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित किया जा रहा ह ै।

20.	  आंतरिक विवाद

(क)	 प्रबंधन-सपंादक सबंंध

i)	  एक ओर संपादक तथा पत्रकार और दसूरी ओर प्रबंधक, 
कार्यपालक अथवा प्रशासक के बीच एक स्पष्ट अतंर होता ह ै
चाह ेकिसी समाचारपत्र विशषे में उन्हें कुछ भी नाम दिया जाए । 
संपादक तथा प्रबंधन के कर्तव्य और उत्तरदायित्व अलग-अलग 
हैं और पत्र को निकालने के लिए प्रतिष्ठान के कुशल प्रबंध हते ु
जो भी समन्वय अपेक्षित हो, दोनों के काम भिन्न भिन्न हैं और 
ऐसे ही रहने चाहिए ँ।

	 एक बार मालिक सामान्य मार्गदर्शन के लिए नीति तय कर दे तो 
उसके बाद संपादक और उसके अधीन काम करने वाले पत्रकारों 
के दनंैदिन कामकाज में न वह हस्तक्षेप कर सकता ह ैन ही उसकी 
ओर से कोई अन्य व्यक्ति ।
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	य ह सर्वमान्य ह ै कि प्रेस की स्वतंत्रता मलूत: लोगों की सभी 
विषयों, समस्याओ ंतथा घटनाओ ंके बारे में सही तथा पर्याप्त 
जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता ह।ै संपादकीय कार्यों के 
निष्पादन में संपादक सर्वोच्च ह,ै मालिक से भी ऊपर ।

	 समाचारपत्र की स्वतंत्रता मलूत: संपादक की सभी आतंरिक 
और बाह्य प्रतिबंधों से स्वतंत्रता ह ै। जब तक संपादक को यह 
स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक वह जनता के प्रति अपना प्राथमिक 
कर्तव्य नहीं निभा पाएगा और इस स्वतंत्रता के बिना उसे 
समाचारपत्र में प्रकाशित होने वाली हर बात के लिए काननू के 
सामने उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता ।

	 समाचारपत्र को चलाने में समाचारपत्र के प्रबंध, प्रशासन या 
व्यवसाय पक्ष को उसके  संपादकीय पक्ष से स्वतंत्र रखा जाए 
और उसे संपादन विभाग में हस्तक्षेप करने या दखल देने की 
अनमुति न दी जाए । यदि मालिक और संपादक एक ही हो, तब 
भी यह एहतियात बरतनी होगी । मालिक को चाहिए कि अपने 
व्यवसायिक हितों या धारणाओ ंको जनता के प्रति समाचारपत्र 
के दायित्व पर हावी होने या हस्तक्षेप करने की अनमुति न दें। 
इसीलिए प्रबंधन पर भी यह दायित्व आता ह ै कि संपादक के 
रूप में ऐसे व्यक्ति को चनुा जाए जो सक्षम, ईमानदार और स्वतंत्र 
विचारों वाला हो ।

	 अतंिम fo'ysषण में किसी भी व्यवस्था का सफल संचालन 
प्रबंधन, संपादक, संपादकीय पत्रकारों और समाचारपत्र के 
प्रकाशन में निष्ठापरू्वक काम करने वाले सभी व्यक्तियों की 
पारस्परिक समझ बझू, सहयोग और ln~Hkko पर निर्भर करता ह ै।

	य दि विभिन्न विभागों के बीच, संपादन सहित, समन्वय स्थापित 
करने में प्रबंधन द्वारा संपादक की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का 
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हस्तक्षेप न किया जाए कि किन समाचारों या विचारों को शामिल 
करना अथवा निकालना ह,ै उनकी लंबाई तथा ब्यौरा और भाषा 
तथा स्थान जहां उन्हें छापा जाना ह ैऔर उन्हें कितनी प्रमखुता दी 
जानी ह ैतो इस प्रकार की  शिकायत आने की कम संभावना ह ै
कि उस समन्वय ने संपादक की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया 
है । किन्तु यदि सामग्री के चयन के बारे में संपादक के विवेक 
में किसी प्रकार का  हस्तक्षेप किया जाए तो वह निश्चय ही उक्त 
स्वतंत्रता का अनावश्यक उल्लंघन होगा ।

ii)	 मालिक द्वारा संपादक को कभी भी उसके निजी हितों के लिए 
काम करने को नहीं कहा जा सकता । संपादक से मालिक के 
निजी हितों के लिए काम करने की अपेक्षा करना न केवल 
संपादक के पद के महत्व को कम करना है, बल्कि समाचारपत्र 
की विषयवस्तु के बारे में समाज के ट्रस्टी के रूप में उसकी 
प्रतिष्ठा का अतिक्रमण भी है । प्रेस की स्वछंदता और स्वतंत्रता 
का दम भरने वाले किसी भी देश में किसी भी समाचारपत्र के 
मालिक द्वारा अपने संपादक का प्रयोग अपने निजी हितों को 
साधने के लिए अपने व्यक्तिगत एजेंट के रूप में करना और 
उसे उसी mn~ns'; से लिखने तथा काम करने के लिए मजबूर 
करना आपत्तिजनक भी है और भर्त्सना योग्य भी । कोई भी 
संपादक या वस्तुत: कोई भी पत्रकार जो ऐसे काम करता ह ै
या करने के लिए राजी हो जाता है वह न केवल अपनी बल्कि 
पत्रकारिता के व्यवसाय की भी प्रतिष्ठा कम करता है और वह 
इस व्यवसाय में रहने के योग्य नहीं है । वह उस fo'oास को 
झुठलाता है जो निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ एवं सर्वागीण समाचार व 
विचार उपलब्ध कराने के लिए समाज उसमें रखता है ।
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(ख)	 प्रबंधन बनाम पत्रकार: कार्यात्मक संबंध 

	 समाचार प्रबंधन का रिपोर्टर को अपने पत्रकारिता संबंधी 
दायित्व को निभाने के अतिरिक्त दायित्व के प्रशासनिक/
वाणिज्यिक पक्ष को निभाने का निदेश देना अनैतिक अभ्यास 
है और कार्यात्मक संबंध को नष्ट करते हुए पत्रकारों की 
स्वतंत्रता का अतिक्रमण है  ।

21.	 खोजी पत्रकारिता, उसके मानक तथा पैरामीटर :

खोजी रिपोर्टिंग के तीन आधारभतू तत्व हैं :

i)	य ह रिपोर्टर का काम ह ैन कि उन व्यक्तियों का जिनकी रिपोर्ट वह 
कर रहा ह;ै

ii)	 उसका विषय पाठक के जानने के लिए सार्वजनिक महत्व का 
होना चाहिए’;

iii)	 सच्चाई को लोगों से छिपाने का प्रयास किया जा रहा ह ै।

	 पहला मानक निम्नलिखित से एक उपसिद्धांत के रूप में बनता ह ै

(क)	कि  रिपोर्टर को अपनी कथा सामान्यत: उन तथ्यों पर 
आधारित करनी चाहिए जिनका स्वय उसने अन्वेषण 
किया हो, पता लगाया हो और सत्यापन किया हो 
और सनुी-सनुाई बातों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
संग्रहीत प्रमाण के निष्कर्ष पर नहीं जिनकी जांच स्वय 
रिपोर्टर ने प्रत्यक्ष, प्रामाणिक स्त्रोतों से न कर ली हो ।

(ख)	 जो तत्व खलेुपन की अपेक्षा करते हैं और जो गोपनीयता 
को अनिवार्य बनाते हैं, उनके बीच संघर्ष होता ह ैअत: 
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खोजी पत्रकार को एक ओर खलेुपन तथा दसूरी ओर 
गोपनीयता के बीच एक उचित संतलुन स्थापित कर के 
उसे बनाए रखना चाहिए, और सार्वजनिक भलाई को 
सबसे अधिक महत्व देना चाहिए ।

(ग)	 खोजी पत्रकार को अध-पके अपरू्ण, शकंास्पद तथ्यों से, 
जिनकी स्वय रिपोर्टर द्वारा प्रामाणिक स्रोतों से परूी तरह 
जांच तथा सत्यापन न कर लिया गया हो, बनाई गई तरंुत 
रिपोर्ट अथवा तात्कालिक लाभों के प्रलोभन से बचना 
चाहिए ।

(घ)	 काल्पनिक तथ्यों से या अस्तित्वहीन बातों को खोज 
निकालने अथवा अटकलबाजियां लगाने से चेष्टापरू्वक 
बचा जाए । तथ्य, तथ्य और सभी तथ्य महत्वपरू्ण हैं और 
समाचारपत्र के प्रेस में जाने के क्षण तक उनकी यथासंभव 
जांच तथा पड़ताल की जाए ।

ड़)	 समाचारपत्र तथ्यों की निष्पक्षता तथा यथार्थता के कड़े 
मानक अपनाए ं । निष्कर्षों को  बिना अतिशयोक्ति या 
विकृति के निष्पक्ष विधि से प्रस्तुत किया जाए ताकि  
आवश्यकता पड़ने पर उन्हें काननूी अदालत में सिद्ध 
किया जा सके ।

(च)	 रिपोर्टर को विचाराधीन मामले या eqn~ns पर इस दृष्टि से 
नहीं देखना चाहिए जैसे वह  अभियोक्ता या अभियोजन 
का वकील हो । रिपोर्टर का दृष्टिकोण निष्पक्ष, सही  
तथा 	संतलुित होना चाहिए । सभी तथ्यों की मलू मदु्दों 
के पक्ष तथा विपक्ष, दोनों दृष्टियों  से, उचित जांच कर के 
उन्हें स्पष्ट तथा अलग अलग व्यक्त किया जाए और कोई  
एक- पक्षीय निष्कर्ष न निकाले जाये, न ही पक्षपातपरू्ण 
टीका की जाए । रिपोर्ट का  सरु तथा भाव और उसकी 
भाषा सौम्य, शालीन तथा भद्र हो और अनावश्यक 
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रूप से  आपत्तिजनक, चभुने वाली, उपहासपरू्ण तथा 
व्यंगात्मक न हो, विशषेत: उस व्यक्ति  के कथन पर 
टीका करते समय जिसकी कथित गतिविधि या दरुाचार 
का अन्वेषण  किया जा रहा ह ै। खोजी रिपोर्टर को अपनी 
कार्यवाही का संचालन, और जिस  व्यक्ति के कथित 
आपराधिक कृत्यों तथा आचरण का अन्वेषण किया जा 
रहा ह ैउसके दोषी या निर्दोष होने के अपने निर्णय की 
घोषणा इस प्रकार नहीं करनी चाहिए जैसे वह अभियकु्त 
पर मकुदमा चलाने वाली अदालत हो ।

(छ) 	 समस्त कार्यवाही में, अन्वेषण प्रस्तुति तथा रिपोर्ट 
के प्रकाशन सहित, खोजी पत्रकार/समाचारपत्र को 
आपराधिक विधिशास्त्र के इस सर्वोपरि सिद्धांत को ध्यान 
में रखना चाहिए कि जब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध 
लगाया गया इलजाम स्वतंत्र, fo'oसनीय साक्ष्य द्वारा 
असंदिग्ध रूप से प्रमाणित न हो जाए तब तक उसे निर्दोष 
माना जाएगा ।

(ज)	कि सी सार्वजनिक व्यक्ति का भी निजी जीवन, उसका 
अपना होता ह ै । उसकी व्यक्तिगत एकांतता या निजी 
जीवन को mn~Hkkflr करने या उसका अतिक्रमण करने 
की अनमुति नहीं ह ैजब तक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण न 
हो कि उसके विचाराधीन कुकृत्यों का उसकी सार्वजनिक 
स्थिति या शक्ति के साथ काफी संबंध ह ैऔर जनहित पर 
उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा ह ै।

(झ)	द डं प्रक्रिया के काननूी उपबंध उस रूप में तो किसी 
पत्रकार की अन्वेषक कार्यवाहियों  पर लाग ूनहीं होते, 
फिर भी उनमें निहित मलूभतू सिद्धांतों को न्याय, आचार  
नीति तथा ln~Hkko के  आधार पर दिशानिर्देश के रूप में 
अपनाया जा सकता ह ै।
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(त्र)	य ह कहना कि प्रेस को कोई सचूना तब तक प्रकाशित 
नहीं करनी चाहिए जब तक  कि सरकारी रूप से जारी 
न की जाये, खोजी पत्रकारिता की भावना यहाँ तक कि 
पत्रकारिता के mn~ns'; तक की परू्ति नहीं करेगा ।

(ट)	 जब किसी सीडी या अन्य ऐसे किसी उपकरण के आधार 
पर किसी व्यक्ति के  चरित्रपर आक्षेप करने वाला कोई 
समाचार, समाचारपत्र में प्रकाशित करने का प्रस्ताव 
हो तो सर्व प्रथम उस साक्ष्य की प्रमाणिकता फॉरेंसिक 
विशषेज्ञ से ज्ञात करनी चाहिए ।

22. 	 सपंादक के नाम पत्र :

i)	य दि कोई संपादक किसी विवादास्पद विषय पर अपने स्तंभ 
खोलने का निर्णय लेता ह ैतो उस विषय के बारे में प्राप्त सभी पत्रों 
को प्रकाशित करना उसके लिए अनिवार्य नहीं ह ै।

	  उसे उनमें से चनु कर कुछ पत्रों को परूा या उनका सार छापने 
का अधिकार ह ै । तथापि, इस विवेक का उपयोग करते समय 
उसे यह lqfuf'pr करने का सच्चा प्रयास करना  चाहिए कि जो 
प्रकाशित किया जाए एक वह एकपक्षीय न हो बल्कि विवाद के 
मखु्य eqn~ns   के संबंध में पक्ष विपक्ष के विचारों का सही संतलुन 
प्रस्तुत करे ।

ii)	य दि किसी विवादास्पद विषय पर दो पक्षकारों द्वारा प्रत्युत्तर 
पर प्रत्युत्तर भेजे जा रह ेहों तो संपादक को यह निर्णय लेने का 
अधिकार ह ै कि उस चालू स्तंभ को किस समय बंद किया  
जाए ।

iii)	 संपादक को “संपादक को पत्र” का संपादन करने का अधिकार 
होता ह ैकित ुउस संपादन से पत्र का भाव नहीं बदलना चाहिए ।
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23. 	 समाचारपत्र राजनयिक उन्मुक्ति के दुरुपयोग का mn~Hkklu 
कर सकते हैं :

	 मीडिया भारत तथा विदेशी राज्यों के बीच सहयोग, मतै्रीपरू्ण संबंधों तथा 
बेहतर समझ-बझू के सेतओु ंका निर्माण करने के लिए हर संभव प्रयास  करेगा। 
साथ ही, समाचारपत्र का यह भी कर्तव्य ह ै कि राजनयिक उन्मुक्ति के किसी 
दरुुपयोग अथवा अनचुित लाभ को mn~Hkkflr करे ।

24. 	 समाचारपत्र फूहड़ वाणिज्यीकरण से बचें

i)	 समाचारपत्रों को सभी वैध उपायों से अपनी वित्तीय स्थिति 
lqfuf'pr करने, सुधारने अथवा मजबूत करने का अधिकार 
है; कितु प्रेस फूहड़ वाणिज्यीकरण या अपने विरोधियों के 
साथ इस प्रकार से अभद्र घातक वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा 
नहीं करेगा जो उच्च व्यावसायिक मानकों अथवा सुरुचि के 
प्रतिकूल हो ।

ii)	य दि मुद्रण में समाचारपत्रों के बीच ऐसी घातक दाम लड़ाइयां/
व्यापारिक प्रतियोगिताएं शुरू की जाएं तथा चलाई जाए ं
जिनमें एक दूसरे की वस्तु की निदा करने का सुर मिला हुआ 
हो, तो वह अनुचित व्यापार व्यवहार का रूप ले लेती हैं 
जो पत्रकारिता की आचार नीति के प्रतिकूल है । वह  कब 
अनैतिक रूप धारण करता है, यह बात हर मामले की 
परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

iii)	 पत्रकारों की नियकु्ति के समय संपादक द्वारा उनसे प्रतिभतूि जमा 
लिया जाना अनैतिक ह।ै

iv)	 मीडिया घराने को मीडिया घराने के रूप में कार्य करते हुए अपनी 
निष्पक्षता बनाये रखनी चाहिए और रिपोर्टिंग को अन्य कारोबार 
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संबंधी हित जोकि मीडिया घराने के स्वामी का हो सकता ह,ै 
में सहायक होने की अनमुति नहीं दी जा सकती जब ऐसे निजी 
हित का ऐसे व्यापक महत्व के लोक कर्तव्य के साथ विरोध हो 
तब दोनों को अलग-अलग करना न केवल न्यायोचित ह ैबल्कि 
अत्यावश्यक ह ै।

25. समाचारपत्र सकेंतात्मक दोषिता से बचें 

i)	 समाचारपत्रों को साहचर्य से संकेतात्मक दोषिता से बचना 
चाहिए । उन्हें किसी अपराध में दडंित या अभियकु्त के परिवार या 
संबंधियों या साथियों का नाम अथवा पहचान नहीं देनी चाहिए 
जब कि वे परू्णत: निर्दोष हों और रिपोर्ट किए गए मामले में उनका 
उल ल्ेख संगत न हो । 

ii)	कि सी विवाद/झगड़े के मामले में समाचारपत्र का किसी एक 
पक्ष के साथ मिल जाना और उसके मामले को प्रस्तुत करना 
पत्रकारिता के मानकों के प्रतिकूल ह ै।

26. 	 अयाचित सामग्री को वापस न करना : 

i)	 प्रकाशन के लिए विचारार्थ भजेी गई अयाचित सामग्री को 
लौटाने के लिए समाचार पत्र बाध्य नहीं ह ै। तथापि, यदि उसके 
साथ टिकट लगा लिफाफा हो तो समाचारपत्र को उसे लौटाने का 
हर प्रयास करना चाहिए ।

ii)	 जब कभी लेखकों के लेख बिना पारिश्रमिक के छापे जाए ंतब 
जरूरी ह ैकि भगुतान न करने के लिए पारस्परिक सहमति हो और 
समाचारपत्र को सदा इस व्यवहार का पालन करना चाहिए ।
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27. 	 फोटो पत्रकारिता के लिए मानक 

i)	 केवल शब्दों की अपेक्षा किसी समाचार की तस्वीर या दृश्य 
प्रस्तुति पाठकों तथा दर्शकों पर अधिक गहरा और चिरस्थायी 
प्रभाव डालती ह ै। अत:, निम्नलिखित कर्तव्यों तथा निषधेों का 
पालन उन्हें अपने आचार के आत्मनियत्रण और व्यावसायिक 
निष्ठा तथा उच्च मानक बनाए रखने में मदद करेगा ।

	 कर्तव्य

1.	चि त्र यथार्थ और  बोधगम्य हों और व्यक्तियों को सही 
संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए ।

 2. 	 सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान और प्रतिष्ठा का व्यवहार 
किया जाए । नाजकु व्यक्तियों पर विशषे ध्यान दिया जाए 
और अपराध अथवा उन्माद के पीड़ितों के साथ अनकंुपा 
का व्यवहार किया जाए ।  निजी दखु को तभी शामिल 
किया जाए जब जनता की उसे बांटने या देखने की प्रबल 
और न्यायोचित रुचि हो ।

3. 	कि सी दृश्य सामग्री का संपादन करते समय, यह 
lqfuf'pr किया जाए कि चित्रों की विषय-वस्तु और 
संदर्भ की निष्ठा को बनाए रखा गया ह ै। चित्रों में हरेफेर 
न किया और न ही ध्वनि में किसी प्रकार का परिवर्तन 
किया जाए जिससे दर्शकों को भ्रांति हो या व्यक्तियों का 
गलत निरूपण हो ।

4. 	 व्यक्तियों से व्यवहार करते समय विनम्र रहने का प्रयास 
करें ।
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5. 	 फोटोग्राफिक क्षण की निष्ठा का सम्मान किया जाए ।

6. 	चि त्र कोई ऐसी बात निरूपित न करें जो v'yhy, अभद्र 
या जनता की सरुुचि को ठेस पहुचंाने वाली हो । 

7. 	य ह lqfuf'pr करने का प्रयास करें कि जनता का 
कामकाज जनता में किया जाए । सभी पत्रकारों के लिए 
पहुचँ के अधिकारों की रक्षा करें ।

8.	  व्यक्तियों तक परू्ण और निर्बाध पहुचँ के लिए प्रयास करें 
और छिछले या हड़बड़ी वाले अवसरों के लिए विकल्प 
सझुाए ँ।

9.	विवि ध दृष्टिकोण लें और अप्रिय या अलक्षित दृष्टिकोणों 
को दिखाने के लिए काम करें ।

10. 	 इस संहिता में अभिव्यक्त भाव और उच्च मानकों को 
उदाहरण तथा प्रभाव द्वारा बनाए रखने की कोशिश 
करें । जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जिसमें 
उचित कार्रवाई स्पष्ट न हो, तब उनसे परामर्श लें जो इस 
व्यवसाय में उच्चतम मानक दर्शाते हैं ।

निषेध 

1.	 व्यक्तियों की फोटो लेते समय जानबझू कर घटनाओ ंको 
बदलने, या बदलने की कोशिश करने या प्रभावित करने 
का प्रयास न करें ।

2.	 किसी व्यक्ति की गोपनीयता में हस्तक्षेप या आक्रमण 
न किया जाए जब कि वह  वास्तविक भारी जनहित के 
आधार पर, न कि किसी कामकु अथवा विकृत कुतहूल 
के आधार पर, अनिवार्य न हो ।
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3.	 आतंकवादी हमलों, सांप्रदायिक दगंों या हिसंा की अन्य घटनाओ ं
को कवर करते समय क्षत-विक्षत शवों या ऐसी अन्य छवियों 
को न दिखाए ँजो घणृा अथवा आतंक पैदा करें या सांप्रदायिक 
अथवा धार्मिक भावनाए ँभड़काए ँ।

4.	 मचंित फोटो अवसरों से प्रभावित न हों ।

5.	 उनसे उपहार, अनगु्रह या मआुवजा स्वीकार न करें जो कवरेज 
को प्रभावित करने की माँग कर सकते हों ।

6.	 ऐसे राजनीतिक, सिविक या व्यापार के धधंो अथवा नौकरी से 
बचें जो उनकी व्यावसायिक स्वतंत्रता से समझौता कर सकती हो 
या समझौता करती हुई प्रतीत हो ।

7.	 सचूना या भागीदारी के लिए स्त्रोत अथवा व्यक्ति को कोई 
भगुतान न करें और न ही कोई तात्विक प्रतिफल दें ।

8.	 काम में किसी प्रकार का पक्षपात निरूपित नहीं होना चाहिए ।

9. 	 अन्य पत्रकारों के प्रयासों को जानबझू कर ध्वस्त न करें ।

ii)	 पलुिस द्वारा जएु की दषु्प्रवतृि को अनदेखा करने को संकेत स्वरूप दर्शाने 
के लिये, फोटोग्राफ में गपु्त जआु अड्डे के पास पलुिस कर्मी को खड़ा 
दर्शाना अनीतिकर या पत्रकारिता के मानदडंों का उल्लंघन नहीं कहा जा 
सकता ह ै।

iii)	 आम समाज में ‘सम्मानजनक मतृ्यु’ के सिद्धांत की व्यापक मान्यता ह ै
और जब तक कि उस घटना को फोटोग्राफ द्वारा दर्शाने का सार्वजनिक 
हित या प्रयोजन न हो, मीडिया को उससे बचने की सलाह दी जाती ह ै।
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28. 	 v'yhyrk तथा अशिष्टता से बचा जाए :

i)	 समाचारपत्र/पत्रकार ऐसा कुछ भी प्रकाशित नहीं करेंगे जो 
अश्लील, अशिष्ट अथवा जन सुरुचि के प्रतिकूल हो |

ii)	  समाचारपत्र ऐसे विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे जो v'yhy हों 
या जिनमें नग्न अथवा कामकु मदु्रा में प्रदर्शित किसी महिला 
की ओर पुरुषों की ललचाई दृष्टि आकर्षित होती हो जैसे कि 	
वह स्वय ही बिक्री के लिए कोई वाणिज्यिक वस्तु हो । 

 iii)	 कोई चित्र v'yhy ह ैया नहीं, इसका निर्णय तीन परीक्षाओ ंके 
आधार पर किया जाए, अर्थात:

क)	 क्या यह अशिष्ट तथा अभद्र ह ै?

ख) 	य ह मात्र v'yhyrk की कृति ह ै?

ग)	  क्या इसका mn~ns'; केवल पैसा कमाने के लिए किशोरों की 
यौन भावनाओ ं को गुदगदुाना ह ै जिनके बीच वह संचारित 
होगी? अर्थात क्या यह वाणिज्यिक लाभ के लिए एक दषूित 
स्वार्थसाधन ह?ै अन्य संगत बात यह ह ै कि क्या वह चित्र 
पत्रिका की विषय वस्तु से संबंधित ह ै । अर्थात क्या उसके 
प्रकाशन से कला, चित्रकारी, चिकित्सा शोध या यौन सुधार के 
संदर्भ में किसी महान सामाजिक अथवा सार्वजनिक mn~ns'; 
की पूर्ति होती ह ै?

iv)	  एक फोटोग्राफ अथवा पेंटिग कला संबंधी कार्य ह ै और 
कलाकार इसके चित्रांकन में कलात्मक छूट का उपभोग 
करता ह ैतथापि, यह समझना होगा कि कला संबंधी कार्य का 
उपभोग, परख और सराहना पारखियों द्वारा की जाती ह ै। एक 
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समाचारपत्र के पषृ्ठ ऐसी पेंटिग के लिए सर्वाधिक उपयकु्त स्थान 
नहीं हो सकते ।

v)	 भमूडंलीकरण और उदारीकरण से मीडिया को यह लाइसैंस नहीं 
मिल जाता कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का दरुुपयोग करे तथा 
समाज के मलू्यों को कम करे । मीडिया सार्वजनिक mn~ns'; की 
एक विशिष्ट भमूिका निभाता ह ैजिसके लिए उसे उन वाणिज्यिक 
धारणाओ ंसे ऊपर उठना चाहिए जो अन्य उद्योगों तथा व्यापार 
द्वारा अपनाई जाती हैं जहाँ तक उस भमूिका का संबंध ह,ै 
मीडिया का एक कर्तव्य यह ह ै कि हमारी सांस्कृति क विरासत 
तथा सामाजिक मलू्यों का संरक्षण करे और उन्हें आगे बढ़ाए ।

vi)	 समाचारपत्र में पाठकों के निजी ç'uों का उत्तर देने वाले ‘नितांत 
व्यक्तिगत’ जैसे स्तंभ जनता की शालीनता का उल्लंघन करने 
वाली या जनता की मानसिकता को भ्रष्ट करने वाली घोर 
अरुचिकर प्रस्तुतियाँ न बन जाए ँ।

vii)	प्रे स का प्रयास  यह lqfuf'pr करना होना चाहिए कि कवरेज 
व्यापक रूप से समाज के मानकों के अनरुूप हो न कि मात्र कुछ 
एक के अनरुूप हो। प्रेस, स्तरों और संस्कृति  के पतन को रोकना 
हमारा कर्तव्य भी ह ैक्योंकि इसकी पहुचँ और प्रभाव में समाज 
की विचारधारा और मानस पटल को मोड़ने की vn~Hkqr क्षमता 
होती ह ै।

viii)	 भारतीय पाठक काफी परिपक्व ह ै और सही पत्रकारिता की 
सराहना करने में समर्थ ह ैतथा लंबे समय में तथाकथित लोकप्रिय 
स्वीकृति को बढ़ावा देकर पश्चिम की नकल के प्रयास परिचालन 
बढ़ाने के समाचारपत्र के mn~ns'; को विफल कर सकते हैं ।
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ix)	 समाचारपत्र अपने लेखों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों में 
अनैतिक कार्यकलापों से संबंधित घटनाओ ंका भडंाफोड़ कर 
सकते हैं । परंत ु यह फोटोग्राफिक साक्ष्य अथवा समाचार के 
संयमित प्रस्तुतीकरण की समचुित सावधानी बरतते हुए किया 
जाना चाहिए ।

x)	 समाचारपत्रों को  यौन विषयक लेख प्रकाशित करते समय जन 
भावनाओ ंका समचुित ध्यान रखना चाहिए  ।

29. 	 पेड समाचार

i)	 समाचारपत्रों को सप्लीमेंट/विशषे संस्करण पर, उसे अन्य रिपोर्टों 
से अलग दर्शाने के लिये, विशषे रूप से “मार्केटि ग पहल” लिख 
देना चाहिए।

ii)	 समाचारपत्र को नेता का बयान गलत अर्थ में या गलत प्रकाशित 
नहीं करना चाहिए। संपादकीय में उद्धृत बयानों को सही भावना 
में दर्शाया जाए जैसेकि उनके द्वारा कहने का प्रयास किया जा रहा 
था।

iii)	जि न समाचारों में किसी राजनीतिक दल विशषे के उम्मीदवार के 
समर्थकों तथा जातिगत आधार पर मतदाताओ ंके नाम व्यापक 
रूप से दर्शाये - जाते हैं, इस प्रकार से समाचार प्रकाशित करना 
पेड समाचार माना जाता ह।ै

iv)	 प्रतिस्पर्धी समाचारपत्र में समान विषय वस्तु के साथ प्रकाशित 
राजनीतिक समाचार पेड समाचार होने का पक्का प्रमाण माना 
जाता ह।ै

v)	 चनुाव के दौरान दो समाचारपत्रों में समान समाचार शब्दशः 
प्रकाशित होना संयोग नहीं हो सकता ह ैऔर उससे स्पष्ट होता ह ै
कि वह समाचार प्रतिलाभ हते ूप्रकाशित किया गया।
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vi)	कि सी समाचार/तस्वीरों को प्रस्तुत करने का तरीका, वह भी 
किसी विशषे पार्टी/उम्मीदवार के पक्ष में, साथ ही किसी विशषे 
पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करना, सांकेति क रूप से 
पेड समाचार ह।ै

vii)	 चनुाव में किसी उम्मीदवार की सफलता lqfuf'pr दर्शाना जिसे 
अभी नामांकन भी करना हो, पेड समाचार माना जाएगा।

viii)	 प्रचार सभाओ ं पर समाचार रिपोर्टों और फिल्मी स्टार की 
मौजदूगी के कारण भारी उत्साह को पेड समाचार नहीं कहा जा 
सकता ह।ै

ix)	 चनुाव के बारे में समाचार देते समय, समाचारपत्रों को रिपोर्ट/
उम्मीदवारों के साक्षात्कार प्रकाशित करने में संतलुन बनाने का 
परामर्श दिया जाता ह।ै

x)	 चनुाव के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों 
के अधीन समाचारपत्र उम्मीदवारों या पक्षों की संभावनाओ ंका 
ईमानदारी से मलू्यांकन कर सकते हैं और इसे पेड समाचार नहीं 
माना जाएगा जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि ऐसे 
प्रकाशन पर प्रतिफल दिया गया ह।ै

xi)	 समाचारपत्र किसी भी राजनीतिक पार्टी की जीत की भविष्यवाणी 
करते हुए बिना सत्यापन के कोई समाचार सर्वेक्षण किए बिना 
प्रकाशित नहीं करेंगे।

xii)	 चनुाव के दौरान, चनुाव लड़ने वाले उम्मीदवार को सभी गणुों के 
साथ पेश करके मतदाताओ ंको प्रभावित करने का प्रयास, पेड 
समाचार ह।ै

xiii)	 एक उम्मीदवार/प्रत्याशी के नकारात्मक पहल ू और साथ ही 
अन्य राजनीतिक दल के उम्मीदवार के, बिना किसी आधार के, 
सकारात्मक पहलओु ंको देने वाला समाचार स्पष्ट रूप से दर्शाता 
ह ैकि यह पेड समाचार ह।ै
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30. 	 प्रेस के अधिकार के तहत किसी पेशे पर टिप्पणी करने के 
मापदडं

	 कोई भी अखबार/स्तंभकार भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभतू, बोलने/
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में किसी भी पेश ेका अपमान नहीं करेंगे, 
क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता असीम नहीं ह।ै

31. 	 सरकारी कर्मचारियों के कृत्यों तथा आचरण पर टिप्पणी 
करने के लिए प्रेस के अधिकार के पैरामीटर

i)	 जहां तक सरकार, स्थानीय प्राधिकरण तथा सरकारी शक्ति का 
प्रयोग करने वाले अन्य अगंों /संस्थाओ ंका संबंध ह,ै वे अपने 
सरकारी कर्तव्यों से संबंधित कार्यों तथा आचरण के लिए क्षति 
का कोई दावा नहीं कर सकते हैं, जब तक कि कर्मचारी यह सिद्ध 
न कर दे कि वह प्रकाशन सच्चाई की घोर अवहलेना कर के 
किया गया था। तथापि, न्यायपालिका को न्यायालय के अवमान 
के लिए दडं देने का अधिकार ह ैऔर संसद तथा विधायिकाओ ं
के अधिकार क्रमशः अनचु्छेद 105 तथा 194 द्वारा सरुक्षित हैं; 
अतः वे इस नियम का अपवाद हैं।

ii)	 कें द्रीय तथा स्थानीय निकायों को उन लेखों/रिपोर्टों के बारे 
में मानहानि के लिए दीवानी या फ़ौजदारी कार्रवाई करने का 
अधिकार नहीं ह ैजिनमें उनके कामकाज की आलोचना की गई 
हो।

iii)	 जांच कर रह ेसरकारी कर्मचारियों के बारे में समाचार या टिप्पणी/
जानकारी के प्रकाशन की प्रवतृ्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 
अपराध करने में मदद मिले या अपराधों का पता लगाने या 
उन्हें रोकने में अथवा अपराधी पर मकुदमा चलाने में बाधा पड़े। 
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अन्वेषण एजेंसी पर भी इसी प्रकार का दायित्व आता ह ै कि 
जानकारी को उद्घाटित न करे और गलत जानकारी प्रचारित ना 
करे।

iv)	 ऐसा कोई काननू तो नहीं ह ैजो राज्य या उसके अधिकारियों को 
प्रेस/मीडिया का निषधे करने के लिए अधिकृत करे, फिर भी 
शासकीय गपु्त बात अधिनियम, 1923 या ऐसा ही कोई अन्य 
काननू, अथवा उपबंध जिसे काननू का बल प्राप्त हो, प्रेस या 
मीडिया पर भी समान रूप से लाग ूहोते हैं।

v)	 वे जोकि सार्वजनिक पद पर हैं और उनके अपने ही आचरण द्वारा 
उनकी आलोचना की जाती ह,ै की ऐसी आलोचना के विरुद्ध 
शिकायत को नहीं सनुा जा सकता।

vi)	दे श के प्रथम नागरिक पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां, उपहास और 
अपमान करना अनचुित ह ैऔर यह उचित पत्रकारिता टिप्पणियों 
के विरुद्ध ह।ै

vii)	 जहां प्रत्येक पत्रकार को किसी भी सार्वजनिक विभाग/कर्मचारी 
की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक मलू्यांकन करने की ड्यटूी 
और स्वतंत्रता होती ह ैवहीं यह मलू्यांकन उचित दस्तावेजों और 
सत्यापन पर आधारित होना चाहिए।

viii)	 सार्वजनिक सेवा करने वाले किसी भी संस्थान के लिए यह 
अनिवार्य होता ह ै कि वह अपनी कार्यप्रणाली को प्रमाणिक 
आलोचनात्मक जांच के लिए खलुा रख।े

32. 	 राष्ट्रीय हित सर्वोपरि: 

i)	 समाचारपत्र आत्म नियत्रण के रूप में, कोई भी ऐसा समाचार, 
टीका या जानकारी प्रस्तुत करने में यथेष्ट संयम तथा सावधानी 
बरतेंगे जिनसे राज्य तथा समाज के सर्वोपरि हितों या व्यक्तियों 
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के अधिकारों की जोखिम, खतरा या क्षति होने की संभावना हो 
जिनके बारे में भारतीय संविधान के अनचु्छेद 19 खडं (2) के 
अतंर्गत वक्तृ ता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर 
काननू द्वारा न्यायोचित पाबंदियाँ लगा दी जाए।ं

ii)	 गलत /अशदु्ध नक्शे का प्रकाशन बहुत गंभीर अपराध ह,ै चाह े
उसका कारण कुछ भी हो, क्योंकि इससे देश की प्रादेशिक 
अखडंता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ह ै अतः उसे खेदपरू्वक 
तत्काल तथा प्रमखु रूप से वापस लिया जाए।

iii)	 ;n~;fi सामान्यता प्रयकु्त स्रोतों को उजागर नहीं किया जाता ह,ै 
हालांकि, जब गंभीर आरोप हों और जो मामले राष्ट्रीय हित और 
सरुक्षा से संबंधित हो तब प्रेस के लिए यह आवश्यक/अनिवार्य 
हो जाता ह ैकि स्त्रोत द्वारा दी गई सचूना की प्रमाणिकता निश्चित 
करे।

iv)	 संवेदनशील मामले से संबंधित लेख जिससे कोई देश बदनाम 
हो सकता हो, गहन सत्यापन के बिना प्रकाशित नहीं किया जा 
सकता ह।ै समाचारपत्र तथा समाचार एजेंसी को लेख के प्रकाशन 
से परू्व उसकी प्रमाणिकता की जांच कर लेनी चाहिए।

33. 	 साहित्यिक चोरी

i)	कि सी अन्य की रचनाओ ंअथवा विचारों को, स्त्रोत का उल ल्ेख 
किए बिना, अपनी कह कर इस्तेमाल करना अथवा चलाना 
पत्रकारिता की आचार नीति के प्रति अपराध ह।ै

ii)	 कॉपीराइट का उल्लंघन भी पत्रकारिता के मानकों का उल्लंघन 
ह।ै

iii)	 समाचारपत्र द्वारा किसी लेखक के कार्य को मान्यता दिये बिना, 
शब्द बदलकर लेख प्रकाशित करना अनीतिकर ह।ै
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34. 	प्र काशन-पूर्व सत्यापन

i)	 जनहित तथा लाभ की कोई रिपोर्ट अथवा लेख प्राप्त होने पर, 
जिसमें किसी नागरिक के विरुद्ध आक्षेप अथवा टीका हो, 
संपादक को चाहिए कि यथेष्ट ध्यान तथा सावधानी के साथ 
उसकी तथ्यात्मक यथार्थता की जांच, अन्य प्रमाणिक स्रोतों के 
अतिरिक्त, संबंधित व्यक्ति तथा संगठन से भी कर ले और उसका 
विवरण, टीका अथवा प्रतिक्रिया प्राप्त करके, जहां आवश्यक 
हो उचित संशोधनों के साथ, रिपोर्ट में उसे भी प्रकाशित कर दे। 
प्रतिक्रिया के अभाव में इस आशय की पाद टिप्पणी रिपोर्ट के 
साथ दे दी जाए।

ii)	 परीक्षाओ ंके jn~n किए जाने या प्रत्याशियों द्वारा चनुाव से अपना 
नाम वापस लिए जाने आदि से संबंधित समाचार यथेष्ट सत्यापन 
और जांच के बिना प्रकाशित न किए जाए।ं

iii)	 जो प्रलेख किसी समाचार रिपोर्ट का आधार हो, उसे कम से कम 
छह माह तक सरुक्षित रखा जाए।

iv)	 समाचारपत्र को प्रेस विज्ञप्ति की प्रमाणिकता सिद्ध होने के बाद 
ही उसे प्रकाशित करना चाहिए जिस पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 
के हस्ताक्षर और विभाग की महुर हो।

v)	 वे समाचार जो अफवाह या तथाकथित मौजमस्ती से उपजे हों 
जिनसे किसी व्यक्ति का चरित्र प्रभावित होता हो, प्रकाशन योग्य 
नहीं होते हैं।

vi)	 व्यक्तिगत वैर-भाव समाचारों में नहीं झलकना चाहिए। बिना 
किसी सामग्री के किसी व्यक्ति को बदनाम करने की मशंा से 
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समाचार प्रकाशित करना जबकि उस समाचार के समर्थन में 
प्रथम दृष्टया कुछ भी न हो, भलूचकू वाला कार्य कहलाएगा।

vii)	कि सी राजनीतिक नेता पर, उचित विचार किए बिना गंभीर 
प्रकृति की गलत टिप्पणियां करना जिसके दरूगामी परिणाम होते 
हो, पर कड़ी कार्रवाई अपेक्षित होती ह।ै प्रकाशन से परू्व ही उस 
बयान के स्रोत का सत्यापन कर लेना चाहिए।

viii)	द हजे प्रताड़ना के आरोपों की जांच का कार्य न्यायालय का 
विषय होता ह ैऔर आईपीसी की धारा 498-ए के तहत बदलावों 
को मीडिया द्वारा अधिक संवेदनशीलता के साथ, अभियकु्त के 
फोटोग्राफ के बिना, प्रकाशित करना चाहिए। संपादक को ऐसे 
मामलों में अभियकु्त के पक्ष का भी सत्यापन कर लेना चाहिए।

ix)	 घसू के आरोप में निलम्बित अधिकारी का मामला सत्यापनीय 
ह ैऔर समाचारपत्र से इसका सत्यापन करा लेने की अपेक्षा की 
जाती ह।ै बाद में स्पष्टीकरण प्रकाशित करने से नकुसान को कम 
नहीं किया जा सकता ह।ै

x)	 जो पत्रकार स्वेच्छा से समाचारों/लेखों के स्रोत का खलुासा नहीं 
करते हैं, वे इसकी सटीकता और प्रामाणिकता के लिए परूी तरह 
से जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे।

xi)	य दि पत्रकार स्वेच्छा से समाचारों/ लेखों के स्रोत का खलुासा 
करते हैं, तो जिम्मेदारी और दायित्व स्रोत की प्रकृति पर निर्भर 
करेगा।

xii)	य दि समाचार fo'oसनीय स्रोतों से प्राप्त हुआ ह,ै तो पत्रकारों की 
जिम्मेदारी तय करने के लिए इस पर प्रासंगिक विचार किया जा 
सकता ह।ै
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35. 	 सार्वजनिक व्यक्तियों की एकांतता

i)	 एकांतता का अधिकार एक अनलंुघनीय मानव अधिकार ह।ै 
तथापि अलग अलग व्यक्तियों के लिए और अलग अलग 
परिस्थितियों में एकांतता की मात्रा भिन्न होती ह।ै जनता के दतू/
प्रतिनिधि के रूप में जनता की नज़रों के नीच ेकाम करने वाला 
सार्वजनिक व्यक्ति वैसी एकांतता की आशा नहीं कर सकता जो 
किसी निजी व्यक्ति को मिलती ह।ै उसके जो कृत्य और आचरण 
जनहित के हों (“जनहित” का आशय “जनता के हित” से भिन्न 
और अलग ह)ै, चाह ेवह अकेले में किए गए हों, प्रेस मीडिया के 
माध्यम से जनता की जानकारी में लाए जा सकते हैं। कित ुप्रेस पर 
यह lqfuf'pr करने का दायित्व भी आता ह ैकि उस सार्वजनिक 
व्यक्ति के जनहित के उन कृत्यों तथा आचरण के बारे में जानकारी 
न्यायोचित तरीकों से प्राप्त की गई हो, उसका विधिवत सत्यापन 
किया गया हो और फिर सही सही रिपोर्ट किया जाए। जनता की 
नज़रों से बाहर रहकर किए गए कृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त 
करने के लिए प्रेस से टोही साधनों का प्रयोग करने की आशा नहीं 
की जाती। निजी वार्ताओ ंऔर चर्चाओ ं के बारे में’ जानकारी 
प्राप्त करने के लिए प्रेस से यह आशा नहीं की जाती कि वह 
सार्वजनिक व्यक्तियों को परेशान करे, कित ुसार्वजनिक व्यक्तियों 
से भी यह आशा की जाती ह ैकि वे अपनी कार्यशलैी में अधिक 
खलुापन लाए ंऔर प्रेस के साथ सहयोग करें ताकि वह अपने 
प्रतिनिधियों के कृत्यों के बारे में जनता को सचूित करने के अपने 
कर्तव्य को निभा सके।

ii)	 सार्वजनिक व्यक्तियों से संबंधित उन भेंटवार्ताओ/ंलेखों या तर्कों 
को, जो उन घटनाओ ंके बारे में हों, जिन्हें जनता जानती हो, 
यदि ठीक तरह से रिपोर्ट की जाए ंतो, निजी जीवन में हस्तक्षेप 
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नहीं कहा जा सकता। सार्वजनिक तथा निजी जीवन के बीच एक 
बहुत सकू्ष्म रेखा ह ैऔर सार्वजनिक व्यक्तियों को आलोचना के 
प्रति बहुत असहिष्णु नहीं होना चाहिए।

iii)	 समाचारपत्रों को सत्ताधारी व्यक्तियों की आलोचना करने की 
छूट ह ैक्योंकि उनका आचरण जनहित को प्रकट करता ह ैबशर्ते 
कि उनकी आलोचना उस सार्वजनिक व्यक्ति के किसी विरोधी/
प्रतिद्वंद्वी की निजी ईर्ष्या की तषु्टि के mn~ns'; से न की गई हो।

iv)	 सार्वजनिक हस्तियों का परिवार वैध पत्रकारिता संबंधी विषय 
नहीं ह,ै और भी अधिक यदि इसकी रिपोर्टिंग अल्पवयस्कों 
को कवर करती ह।ै यदि ‹लोकहित› नाबालिक के निजता के 
अधिकार को पार करता ह,ै तब माता-पिता की परू्व सहमति लेना 
उचित होगा।

v)	 जब सम्बद्ध व्यक्ति स्वय बड़ी सभा के सामने निजी जीवन के बारे 
में तथ्यों को दर्शाता ह ैतब यह समझा जाएगा कि व्यक्ति द्वारा 
निजता का आवरण हटा लिया गया ह।ै

36. व्यावसायिक कदाचार

i)	 लोगों को समाचारपत्र के स्तंभों के माध्यम से बदनाम करने की 
धमकी देकर उन्हें ब्लैकमले करना या उनसे धन ऐठंना पत्रकारिता 
के मानकों का घोर उल्लंघन ह।ै

ii)	 समाचारपत्रों को विज्ञापन एकत्र करने के कार्य में पत्रकारों को 
नहीं लगाना चाहिए।

iii)	 मीडिया घराने द्वारा किसी अन्य समाचारपत्र का शीर्षक प्रयोग 
करना और गलती सधुारने से मना करना अनीतिकर और निदनीय 
ह।ै

iv)	य ोगदानकर्ता द्वारा समाचारपत्र को उपलब्ध कराई सामग्री से 
भिन्न प्रकाशित करना अनीतिकर ह।ै
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v)	 पत्रकारों का, किसी को बदनाम करने, परेशान करने या ब्लैकमले 
करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया जैसे किसी 
भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना अनैतिक ह।ै

37. 	 व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता
	वि रोधी समाचारपत्रों द्वारा समाचारपत्र के स्तंभों का दरुुपयोग 
व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के फलस्वरुप एक दसूरे के प्रति निजी द्वेष निकालने के 
लिए न किया जाए।

38. 	 भेंटवार्ताओ ंतथा फोन पर बातचीत को रिकॉर्ड करना
i)	प्रे स किसी भी व्यक्ति के वार्तालाप को उसकी जानकारी या 

सहमति के बिना टेप पर रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक कि पत्रकार 
को किसी काननूी कार्रवाई से बचाने के लिए या अन्य अनिवार्य 
उचित कारण से रिकॉर्डिंग आवश्यक न हो।

ii)	 ऐसे वार्तालाप के दौरान प्रयकु्त आपत्तिजनक विशषेकों को प्रेस 
द्वारा प्रकाशन से परू्व निकाल दिया जाएगा।

iii)	 समाचारपत्रों द्वारा वह संदर्भ भी दिया जाए जिसमें राजनीतिक 
नेता द्वारा बयान दिया गया था, कित ुइससे यह छूट नहीं मिल 
जाती कि वह अपने आप ही उसका अर्थ निकाल लें।

39.	  रिपोर्टिंग:
क) 	 मानसिक स्वास्थ्य रोगियों से सम्बद्ध सचूना पर रिपोर्टिंग

	 मीडिया मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जिसका मानसिक स्वास्थ्य 
ससं्थान में उपचार चल रहा हो, की सहमति के बिना उसके सबंंध 
में तस्वीर या कोई अन्य जानकारी प्रकाशित नहीं करेगा।

ख) 	 आत्महत्या पर रिपोर्टिंग
	 समाचारपत्र और समाचार एजेंसियां, आत्महत्या के मामलों पर 

रिपोर्टिंग करते समय निम्नलिखित नहीं करेंगे:



52

1.	 आत्महत्या के बारे में समाचार को प्रमखुता से प्रकाशित करना 
और ऐसे समाचारों को बार-बार दोहराना;

2.	 ऐसी भाषा का उपयोग करना जो आत्महत्या को सनसनीखजे 
बनाए या सामान्यीकृत करे, या इसे समस्याओ ं से बचने के 
समाधान के रूप में प्रस्तुत करे;

3.	 उपयोग की गई विधि का वर्णन स्पष्ट रूप से करना;

4.	 घटनास्थल/स्थान के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करना;

5.	 सनसनीखजे सरु्खियों का उपयोग करना;

6.	 फोटो, वीडियो फुटेज या सोशल मीडिया लिक का उपयोग।

7*.	प्रे स संयम रख ेऔर किसी भी समाचार को मदु्रित करने और/या/ 
ऐसी कोई भी चर्चा/बहस/साक्षात्कार शरुू न करे, जैसा कि नीच े
दर्शाया गया ह:ै

क. 	 आत्महत्या से मतृ्यु होने पर, मतृक को कमजोर चरित्र 
वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित करना या मतृक की निजता 
में दखल देना;

ख. 	जि ससे चल रही जांच/जांच-पड़ताल पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़े :

(i) 	 आरोपी/पीड़ित के चरित्र का हवाला देना और 
दोनों के लिए परू्वाग्रह का माहौल बनाना;

(ii) 	 पीड़ित, गवाहों और/या उनके परिवार के किसी 
भी सदस्य के साथ साक्षात्कार करना और इसे 
स्क्रीन पर सामने दिखाना;

(iii) 	 गवाहों, जिनके साक्ष्य जांच/ परीक्षण के चरण में 
महत्वपरू्ण हो सकते हैं, के वर्तनों का fo'ysषण 
करना, 

*पीआईएल (एसटी) संख्या 92252 में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय का आदेश दिनांकित 
18.01.2021
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(iv) 	 एक अभियकु्त द्वारा एक पलुिस अधिकारी के 
कथित रूप से किए गए स्वीकारोक्ति को प्रकाशित 
करना और जनता को साक्ष्य अधिनियम 1872 
की बारीकियों की जानकारी दिये बिना, यह 
fo'oास दिलाने का प्रयास करना कि यही 
साक्ष्य का एक टुकड़ा ह ैजो न्यायालय के समक्ष 
स्वीकार्य ह ैऔर न्यायालय द्वारा इस पर कार्रवाई 
न करने का कोई कारण नहीं ह।ै 

(v) 	 एक आरोपी की तस्वीरें प्रिंट करना और इस तरह 
उसकी पहचान को सवुिधाजनक बनाना;

(vi) 	 उचित अनसुंधान के बिना आधी-अधरूी 
सचूनाओ ं के आधार पर जांच एजेंसी की 
आलोचना करना;

(vii) 	 मामले के गणु-दोषों के आधार पर घोषणा करना, 
जिसमें किसी अभियकु्त या किसी मामले में अभी 
तक वांछित नहीं होने वाले व्यक्ति, जैसा भी 
मामला हो, के लिए दोष या बेगनुाही का परू्व-
निर्धारण शामिल ह;ै

(viii) 	एक अपराध स्थल को फिर से बनाना/पनुर्निर्माण 
करना और यह दर्शाना कि आरोपी ने अपराध 
कैसे किया;

(ix) 	 जांच को परूा करने के लिए किसी विशषे दिशा में 
उठाए जाने वाले कदमों सहित प्रस्तावित/भावी 
कार्रवाई की भविष्यवाणी करना; और

(x) 	 जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्रियों से 
संवेदनशील और गोपनीय जानकारी लीक 
करना;
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ग. 	 सीटीवीएन नियमों के नियम 6 के साथ पठित सीटीवीएन 
(केबल टेलीविजन नेटवर्क ) अधिनियम की धारा 5 
के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता के प्रावधानों का 
उल्लंघन करने के लिए किसी भी तरीके से कार्य करना 
और इस तरह अदालत की अवमानना को आमतं्रित 
करना; तथा

घ. 	कि सी भी व्यक्ति के चरित्र हनन में लिप्त होना और इस 
तरह उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुचंाना ।

ग)	 प्राकृतिक आपदाओ ंपर रिपोर्टिंग

i)	 महामारियों के फैलने या प्राकृतिक आपदाओ ंसे संबंधित 
तथ्यों तथा आकंड़ों के प्रमाणिक स्त्रोतों से जांच करने के 
बाद यथेष्ट संयम के साथ उन्हें इस प्रकार प्रकाशित किया 
जाए कि उसमें सनसनी, उत्तेजना, कल्पनाए ंतथा अपषु्ट 
तथ्य न हों।

ii)	 समाज के कृताकृत के माध्यम से प्राकृतिक अथवा 
मानक निर्मित जोखिम विनाशकारी हो जाते हैं। अतः 
मीडिया सहित सभी दावेदारों द्वारा रोकथाम संबंधी 
कार्रवाई करके विनाशकारी प्रभाव को कम किया जा 
सकता ह।ै

iii)	 मीडिया को आपदा में कमी के संभाव्य लाभों और क्या 
करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए का व्यापक प्रचार 
करना चाहिए ताकि समाज आपदाओ ं के दौरान और 
उनके होने के i'pkRk~ पहले से ही उनका पालन करें। 
मानक दिशानिर्देशों पर लोगों को विस्तृत जानकारी दी 
जानी चाहिए। बच्चों और महिलाओ ंसे संबंधित eqn~ns 
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जोकि आपदा के दौरान और इसके i'pkRk सर्वाधिक 
दरु्बल वर्ग हैं, को मीडिया द्वारा सावधानीपरू्वक उठाना 
चाहिए।

iv)	य ह आवश्यक ह ैकि मीडिया और सभी सरकारी तथा गैर 
सरकारी एजेंसियों के बीच परू्ण सहयोग हो। उनके बीच 
सहयोग और समन्वय की सीमा आपदाओ ंसे निपटने 
अथवा उन्हें रोकने की तैयारी की प्रकृति, डिग्री और 
पैमाना निर्धारित करती ह।ै

घ. 	 बाल परित्याग पर रिपोर्टिंग*

	 बच्चे के परित्याग पर सभी रिपोर्टिंग में निम्नलिखित अनिवार्य 
रूप से शामिल होंगे:

	 असरुक्षित बच्चे का परित्याग अवैध ह ैऔर बच्चों के 
जीवन और भविष्य को खतरे में डालता ह।ै

	  एक विशषे दत्तक ग्रहण एजेंसी में एक बच्चे को काननूी 
रूप से और गमुनाम रूप से त्याग दिया जा सकता ह।ै

	 एक चाइल्ड हले्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा।

 ङ. 	 यौनकर्मियों पर रिपोर्टिंग**

	 मीडिया अत्यधिक सावधानी बरते कि यौनकर्मियों, चाह े वह 
पीड़ित हो या आरोपी हो, की गिरफ्तारी, छापेमारी और बचाव 
अभियानों के दौरान उनकी पहचान प्रकट न हो, और ऐसी कोई 
भी तस्वीर प्रकाशित या प्रसारित न करें, जिससे ऐसी पहचान 
प्रकाश में आ जाए। इसके अलावा, आईपीसी की नई धारा, 

* 	 mDr प्रावधानों को परिषद द्वारा दिनांक 26.10.2021 की बैठक में अगंीकार किया गया।
** 	दांडिक अपील सखं्या 135/2010 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 

दिनांकित 19.05.2022  के अनपुालन में।
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354 सी, जिसके तहत ताक-झांक दांडिक अपराध ह,ै का 
मीडिया द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, ताकि बचाव 
अभियान की आड़ में, यौनकर्मियों की उनके ग्राहकों के साथ ली 
गई ंतस्वीरें प्रकाशित / प्रसारित न की जायें।

40.	  विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्टिंग

	 समाचारपत्रों का कर्तव्य ह ै कि संसद के दोनों सदनों, विधानसभा की 
कार्यवाही की रिपोर्ट ईमानदारी से छापें और इस बारे में समाचारपत्रों पर किसी 
अदालत में दीवानी या फौजदारी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि यह सिद्ध 
न हो जाए कि रिपोर्ट दरु्भावना के साथ छापी गई ह।ै तथापि, समाचारपत्रों को 
संसद के किसी सदन या विधानसभा या, यथास्थिति, विधानमडंल के किसी 
सदन की ऐसी बैठक की कार्यवाही पर आधारित रिपोर्ट नहीं छापनी चाहिए जो 
मीडिया के लिए खलुी न हो।

41.	  उत्तर का अधिकार

i)	य दि आक्षेपित प्रकाशन द्वारा प्रभावित या द:ुखी/चितंित महससू 
करने वाले व्यक्ति की ओर से पत्र या टिप्पणी के रूप में संपादक 
को खडंन/उत्तर/स्पष्टीकरण अथवा प्रत्युत्तर भजेा जाए तो 
समाचारपत्र उसे परूा या उचित संपादन के बाद, तत्परतापरू्वक 
यथोचित प्रमखुता के साथ, नि:शलु्क प्रकाशित करें। यदि 
संपादक को खडंन/उत्तर/स्पष्टीकरण अथवा प्रत्युत्तर की सच्चाई 
या तथ्यात्मक यथार्थता पर शकंा हो तो वह अतं में अलग 
से उसकी यथातथ्यथा पर शकंा के बारे में संक्षिप्त संपादकीय 
टिप्पणी दे सकता/सकती ह ैकित ुतभी जब वह शकंा उसके पास 
उपलब्ध असंदिग्ध प्रलेखीय अथवा अन्य प्रमाणिक सामग्री पर 
आधारित हो। इस रियायत का उपयोग यदाकदा, उचित विवेक 
तथा सावधानी के साथ, उपयकु्त मामलों में ही किया जाए।
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ii)	कि त ु यदि उत्तर/खडंन या प्रत्युत्तर प्रेस परिषद के निदेशों के 

अनपुालन में प्रकाशित किया जा रहा हो, तो इस आशय की 

संक्षिप्त संपादकीय टिप्पणी देने की अनमुति ह।ै

iii)	 प्रत्युत्तर के अधिकार का दावा पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से 

नहीं किया जा सकता क्योंकि सम्मेलन के समाचार का प्रकाशन 

संपादक के विवेक पर निर्भर करता ह।ै

iv)	प्रे स की स्वतंत्रता में पाठकों का जन-रुचि के किसी भी eqn~ns 

के सभी पहलओु ं को जानने का अधिकार शामिल ह।ै अतः 

संपादक को केवल इस आधार पर उत्तर या प्रत्युत्तर प्रकाशित 

करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि उसकी राय में समाचार में 

प्रकाशित कथा सच्ची ह।ै इस बात का निर्णय पाठकों पर छोड़ 

देना चाहिए। किसी पाठक की अवहलेना करना भी संपादक को 

शोभा नहीं देता।

v)	प्रे स को यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी छानबीन में यह 

अभियोजक नहीं ह ैऔर व्यक्ति की निरपराधता के परम सिद्धांत 

द्वारा इसका मार्गदर्शन होना चाहिए जब तक कि कथित अपराध 

स्वतंत्र fo'oस्त साक्ष्य द्वारा निस्संदेह सिद्ध न हो जाये और, 

स्थान की कमी होने पर भी महत्वपरू्ण तथ्यों को प्रत्युत्तर में स्थान 

दिया जाना चाहिए ताकि जनता का किसी मामले के अतंिम 

निर्णायक के रूप में अपनी राय बनाने में संपरू्ण और सही तथ्यों 

द्वारा मार्गदर्शन हो सके। लोक महत्व के किसी eqn~ns के सभी 

पक्षों को जानने का पाठक का अधिकार लोकतंत्र में प्रेस द्वारा 

उपभोग की जा रही स्वतंत्रता का स्वाभाविक निष्कर्ष ह।ै
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42. 	 एकांतता का अधिकार

i)	प्रे स किसी व्यक्ति की एकांतता में हस्तक्षेप नहीं करेगा अथवा 
धावा नहीं बोलेगा जब तक कि वास्तविक अतिशय जनहित के 
कारण न कि मात्र कामकु अथवा विकृत उत्सुकता के कारण, 
ऐसा करना अत्यंत आवश्यक न हो। तथापि एक बार किसी 
मामले के सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला बन जाने पर एकांतता 
का अधिकार समाप्त हो जाता ह ैऔर वह अन्य बातों की तरह ही 
प्रेस तथा मीडिया के लिए चर्चा का वैध विषय बन जाता ह।ै ऐसी 
रिपोर्टे, जिनमें महिलाओ ंको कलंकित करने की संभावना हो, में 
विशषे सावधानी बरतना अत्यावश्यक ह।ै

	 स्पष्टीकरण - किसी व्यक्ति के घर, परिवार, धर्म, स्वास्थ्य, लैंगिकता, 
निजी जीवन तथा निजी मामलों से संबंधित बातें “एकांतता” की अवधारणा में 
शामिल हैं, जब तक कि वे जनता या जनहित का अतिक्रमण न करें।

ii)	 पहचान के विरुद्ध सावधानी: महिलाओ,ं स्त्रियों के बलात्कार, 
भगा ले जाने अथवा अपहरण या बच्चों पर यौन प्रहार से संबंधित 
अपराध की रिपोर्ट देते समय या महिलाओ ंकी पवित्रता, निजी 
चरित्र तथा एकांतता के बारे में संदेह तथा शकंा प्रकट करते समय 
पीड़ितों के नाम, फोटो तथा अन्य ऐसे विवरण प्रत्यक्ष या परोक्ष* 
रूप से प्रकाशित नहीं किए जाएगें जिनसे उनकी पहचान हो सके।

iii)	 जो अवयस्क बच्चे तथा शिश ुयौन शोषण या “जबरन शादी” 
अथवा अवैध यौन संभोग के फलस्वरुप पैदा हुए हो, उनकी 
पहचान या फोटो नहीं दी जाएगी।

*	 fjV ;kfpdk la[;k 473@2005 esa ,e, 2069@2018 esa ekuuh; Hkkjr ds 
mPpre U;k;ky; dk vkns'k fnukad 02-08-2018
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iv)	 व्यक्तिगत शोक के क्षणों में फोटोग्राफी के माध्यम से अनधिकार 
प्रवेश से बचना चाहिए। हालांकि दरु्घटनाओ ंअथवा प्राकृतिक 
आपदा के पीड़ितों के फोटोग्राफ व्यापक लोकहित में होगे।

v)	 समाचारपत्र से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे वर्गीकृत विज्ञापनों 
को अनदेखा करें जो प्रथम दृष्टया अनैतिक व्यापार (निवारण) 
अधिनियम, 1956 के दमन का उल्लंघन हैं।

vi)	 समाचारपत्र को घटना में शामिल व्यक्तियों के असली नामों को 
प्रकाशित नहीं करने के प्रति परूी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि 
उनका निजी जीवन प्रभावित ना हो।

vii)	 समाचारपत्र में व्यक्तियों के पते प्रकाशित करना, जिसका 
प्रकाशित समाचार से कोई सीधा संबंध नहीं ह,ै उनके निजता के 
अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।

viii)	 ड्यटूी समय के उपरांत बैरकों में विश्राम कर रह े सिपाहियों के 
फोटोग्राफ यह दर्शाने के लिए प्रकाशित करना कि वे अपने 
कर्तव्य का पालन नहीं कर रह े हैं, न केवल उनके निजता के 
अधिकार का उल्लंघन ह ैबल्कि अनीतिकर भी ह।ै

43. 	 (क) मीडिया द्वारा परीक्षण

परिचय

	 मीडिया और न्यायपालिका लोकतंत्र के दो महत्वपरू्ण स्तंभ और 
प्राकृतिक साथी हैं, सफल लोकतंत्र के लक्ष्य की ओर एक दसूरे का परूक 
ह।ै काननू की विधिवत ्प्रक्रिया के लिए जरूरी उपायों को वक्तृ ता की 
स्वतंत्रता पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। निष्पक्ष परीक्षण और वक्तृ ता 
की स्वतंत्रता के बीच संघर्ष की स्थिति में निष्पक्ष परीक्षण को अधिक 
महत्व देना जरूरी ह ैक्योंकि किसी अभियकु्त के लिए निष्पक्ष परीक्षण 
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पर समझौता बहुत हानि पहुचँाएगा और न्याय करने का तंत्र विफल हो 
जाएगा। अतः, मीडिया कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए और अदालतों 
के काम-काज तथा काननू की प्रक्रियाओ ंके बारे में आधारभतू जानकारी 
दी जाए।

i)	 अभियकु्त को तब तक निर्दोष माने जाने का अधिकार ह ैजब तक 
अदालत द्वारा अपराध का निर्णय न सनुा दिया जाए।

ii)	 मीडिया की रिपोर्टों में सामान्य जनता को अभियकु्त व्यक्ति की 
सह-अपराधिता में fo'oास करने के लिए प्रेरित न किया जाए 
क्योंकि इससे पलुिस द्वारा निष्पक्ष अन्वेषण पर अनचुित दबाव 
पड़ता ह।ै

iii)	किये  गये अपराध पर सरकारी एजेंसियों द्वारा छानबीन की दिशा 
के बारे में गप-शप पर आधारित सचूना प्रकाशित करना घटना 
का ऐसा प्रचार करता ह ैजिससे अपराध करने वाले व्यक्ति को 
सरुक्षित स्थान पर जाने में सहायता मिल सकती ह।ै

iv)	य ह सदा उचित नहीं होता कि अपराध से संबंधित eqn~nksa पर 
दिन-प्रति-दिन के आधार पर जोरदार रिपोर्टिंग की जाए या तथ्यों 
का पता लगाए बिना अपराध के कल्पित साक्ष्य पर टिप्पणी की 
जाए।

v)	कि सी अपराधिक मामले में अन्वेषण के स्तर पर मीडिया की 
रिपोर्टिंग द्रुत और निष्पक्ष अन्वेषण lqfuf'pr कर सकती ह,ै 
परंत ु गोपनीय जानकारी प्रकट करने से अन्वेषण में बाधा आ 
सकती ह ैया परू्वाग्रह बन सकता ह।ै अतः अन्वेषण के परेू ब्योरे 
तक निर्बाध पहुचँ नहीं हो सकती।

vi)	 पीड़ितों, गवाहों, संदिग्ध व्यक्तियों और अभियकु्तों का अत्यधिक 
प्रचार नहीं करना चाहिए क्योंकि यह उनके निजता अधिकारों पर 
हमलों के समान हैं।
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vii)	 समाचारपत्रों/मीडिया द्वारा गवाहों की पहचान किये जाने से उन्हें 
अभियकु्तों अथवा उनके साथियों के साथ-साथ जांच एजेंसियों 
से खतरा हो जाता ह।ै अतः मीडिया को गवाहों की पहचान नहीं 
बतानी चाहिए क्योंकि वे दबाव के कारण प्रतिकूल हो सकते हैं।

viii)	 संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर नहीं दर्शायी जानी चाहिए क्योंकि 
इसके कारण अभियकु्त की पहचान के लिए दडं प्रक्रिया संहिता 
के अतंर्गत की गयी 'पहचान परेडों' के दौरान समस्या खड़ी हो 
सकती ह।ै

ix)	 मीडिया से यह आशा नहीं की जाती कि अपना समांतर परीक्षण 
करे या निर्णय की भविष्यवाणी करके न्यायाधीश, ज्यूरी अथवा 
साक्ष्यों पर अनचुित प्रभाव डाले या कार्यवाही के किसी पक्षकार 
में परू्वाग्रह पैदा करें।

x)	 परीक्षण/सनुवाई के बाद की रिपोर्टिंग में प्राय: दिए गए निर्णय की 
रिपोर्टिंग होती ह।ै परंत ुजब कार्यवाही की समाप्ति और निर्णय के 
बीच अतंराल हो तो समाप्त हुई कार्यवाही पर, आने वाले निर्णय 
को प्रभावित करने के लिए mn~fn"V साक्ष्य और/या तर्कों पर 
चर्चा सहित, टिप्पणी से बचा जाए।

xi)	 आरंभिक परीक्षण पर रिपोर्ट देने के बाद मीडिया का कर्तव्य ह ै
कि न्यायालय के अतंिम निर्णय के प्रकाशन के साथ मामले का 
अनवुर्तन करे।

(ख) 	स् टिंग ऑपरेशनों पर दिशानिर्देश

i)	कि सी स्टिंग ऑपरेशन पर रिपोर्ट करने का इच्छु क 
समाचारपत्र उसे रिकॉर्ड या प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से 
इस आशय का प्रमाणपत्र लेगा कि ऑपरेशन वास्तविक 
और सदाशयी ह।ै
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ii)	स् टिंग ऑपरेशन के विभिन्न चरणों का एक लिखित समवर्ती 
रिकॉर्ड अवश्य हो।

iii)	स् टिंग ऑपरेशन को रिपोर्ट करने का निर्णय संपादक द्वारा अपनी 
तसल्ली करने के बाद लिया जाएगा कि मामला जनहित का ह ै
और रिपोर्ट सभी काननूी अपेक्षाओ ंका अनपुालन करती ह।ै

iv)	प्रिं ट मीडिया में प्रकाशित स्टिंग ऑपरेशन भावी पाठक के बोध 
को ध्यान में रखकर बनाया जाए। पाठक को आघात या ठेस से 
बचाने के लिए परूी सावधानी और संवेदनशीलता बरती जाए।

44. 	 समाचारों को अनाधिकृत रूप से उठाना:

i)	 अन्य समाचारपत्रों से समाचार उठाने और फिर उन्हें अपना मान 
कर प्रकाशित कर देने की रीति पत्रकारिता के उच्च मानकों के 
साथ मले नहीं खाती। इसकी अनैतिकता को दरू करने के लिए 
उठाने वाले समाचारपत्र को रिपोर्ट के स्रोत का विधिवत ्आभार 
प्रकट करना चाहिए।

ii)	 रूपलेखों की स्थिति "समाचारों" से भिन्न ह:ै रूपलेख अनमुति/
उचित आभार प्रदर्शन के बिना नहीं उठाए जाएगंे।

45.	 हिंसा को महिमान्वित न किया जाए

i)	 आतंकवादी हमलों, सांप्रदायिक झगड़ों तथा दरु्घटनाओ ं के 
चित्र छापना आतंकवादी हमलों या सांप्रदायिक दगंों के बारे में 
समाचार देते समय मीडिया को चाहिए कि क्षत-विक्षत लाशों के 
चित्र या अन्य ऐसे चित्र प्रकाशित/प्रसारित न करे जिनसे आतंक 
अथवा घणृा फैले या लोगों में सांप्रदायिक भावना भड़के। 
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ii)	 समाचारपत्र/पत्रकार हिसंा, सशस्त्र डकैतियों, आतंकवादी 
गतिविधियों को इस प्रकार प्रस्तुत नहीं करेंगे जिससे 
अपराधकर्मियों के कृत्य, घोषणाए ँतथा मतृ्यु जनता की नज़रों 
में महिमान्वित हो। समाचारपत्र असामाजिक तत्वों के साथ ऐसी 
भेंटवार्ताओ ंको प्रकाशित न करें जिनमें अपराधियों और उनकी 
गतिविधियों को महिमान्वित किया गया हो।

****
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भाग ख : विशिष्ट मुद्दों पर दिशानिर्देश

क.  	 सांप्रदायिक दगें होने पर प्रेस द्वारा अनुपालन हेतु 
दिशानिर्देश 1969

	प्रे स को अभिव्यक्ति की परू्ण स्वतंत्रता ह।ै भारत के राजनीतिक जीवन को 
रूप देने वाले विभिन्न सांप्रदायिक तथा धार्मिक समहूों के बीच मतै्रीपरू्ण तथा 
ln~Hkkoiw.kZ संबंधों की आवश्यकता के बारे में जनता को शिक्षित करने तथा 
जनता की राय बनाने में और राष्ट्रीय अखडंता प्राप्त करने के लिए देश के सर्वोत्तम 
परुुषों के विवेक को प्रतिबिबित करने में उसे महान तथा महत्वपरू्ण भमूिका 
निभानी ह।ै इस बात को महससू करते हुए भारतीय प्रेस परिषद ने यह सोचा कि 
यदि सांप्रदायिक संबंधों को प्रभावित करने वाले मामलों की रिपोर्ट करने में प्रेस 
उचित मानकों तथा आदर्शों का कड़ाई से पालन नहीं करेगी तो यह mn~ns'; प्राप्त 
नहीं हो सकेगा, सांप्रदायिक शांति तथा ln~Hkko की स्थापना नहीं हो पाएगी और 
राष्ट्रीय एकता भगं हो जाएगी। सब बातों को शामिल करने का प्रयास किए बिना 
परिषद की राय में निम्नलिखित बातें पत्रकारिता की मर्यादा तथा आचार नीति 
के प्रति अपराध हैं-

1)	 सांप्रदायिक मामलों से संबंधित तथ्यों अथवा घटनाओ ं को 
विकृत करना या बढ़ा चढ़ाकर बताना या अपषु्ट अफवाहों संदेहों 
अथवा निष्कर्षों को तथ्यों के रूप में प्रचारित करना और उन्हीं 
पर अपनी टीका को आधारित करना।

2)	 समाचारों तथा विचारों की प्रस्तुति में उग्र या असंयमित भाषा का 
प्रयोग चाह ेवह साहित्यिक सौष्ठव के रूप में या अलंकार अथवा 
जोर देने के mn~ns'; से ही क्यों न हो। 
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3)	 अपनी शिकायतों को दरू कराने के एक साधन के रूप में, चाह ेवे 
सच्ची हों या न हों, हिसंा को प्रोत्साहित या क्षमा करना, भड़काए 
जाने पर भी।

4)	कि सी भी समदुाय की सच्ची तथा वैध शिकायतों की ओर ध्यान 
दिलाना तो प्रेस का विधि सम्मत कार्य ह ैताकि शांतिपरू्ण, काननूी 
तथा वैध तरीकों से उनका निवारण हो सके कित ु शिकायतें 
गढ़ना या वास्तविक शिकायतें बढ़ा चढ़ाकर लिखना अनचुित 
तथा पत्रकारिता की आचार नीति का उल्लंघन ह ैक्योंकि इससे 
सांप्रदायिक दरु्भावना पैदा होती ह ै और वैमनस्य को बढ़ावा 
मिलता ह।ै

5)	 समदुायों अथवा व्यक्तियों पर फूहड़ तथा झठेू प्रहार, विशषेत: 
जब उनके साथ यह आरोप हो कि उनका कदाचार उस समदुाय 
विशषे या जाति विशषे का सदस्य होने के कारण ह।ै

6)	 ऐसी घटनाओ ंको झठूमठू सांप्रदायिक रंगत देना जिनके घटित 
होने में विभिन्न समदुायों के लोग शामिल हों।

7)	 ऐसी बातों पर जोर देना जिनसे सांप्रदायिक घणृा या दरु्भावना पैदा 
हो सकती हो अथवा समदुायों के बीच अfo'okस की भावना 
पनप सकती हो। 

8)	 भयावह समाचार छापना जो तत्वतः झठेू हों या उन समाचारों 
पर उत्तेजक टीका लिखना वैसे भी विभिन्न समदुायों अथवा 
प्रादेशिक या भाषायी समहूों के बीच कटु संबंध पैदा करने के 
mn~ns'; से लिखना। 
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9)	 सनसनी फैलाने के mn~ns'; से वास्तविक घटनाओ ं का 
अतिशयोक्तिपरू्ण ऐसे समाचारों का मोटे शीर्षकों के साथ अथवा 
विशिष्ट टाइप में प्रकाशन जिनसे सांप्रदायिक ln~Hkko पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। 

10)	विभि न्न धर्मों, मतों अथवा उनके प्रवर्तकों के बारे में अपमानजनक, 
अशिष्ट अथवा अनादरपरू्ण टिप्पणी लिखना अथवा उल ल्ेख 
करना।

सांप्रदायिक दगंों के सबंंध में राज्य सरकारों तथा मीडिया द्वारा 
अनुपालन के लिए प्रेस परिषद द्वारा जारी दिशानिर्देश 1991

i)	 राज्य सरकार को ऐसे सांप्रदायिक लेखों पर कड़ी नजर रखने का 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए जिन से तनाव, विनाश 
तथा मतृ्यु को बढ़ावा मिल सकता ह ैऔर उनकी सचूना परिषद 
को देनी चाहिए। 

ii)	 सरकार को गलती करने वाले समाचारपत्रों या संपादकों के विरुद्ध 
कार्यवाही करने का अवसर मिल सकता ह।ै कित ुऐसा काननू की 
सीमाओ ं के भीतर ही किया जाए। यदि पत्रकारों को गिरफ्तार 
किया जाए या तलाशी तथा जब्ती की कार्यवाही आवश्यक हो 
जाए तो यह स्वस्थ परंपरा होगी कि इन घटनाओ ंकी सचूना प्रेस 
परिषद को 24 से 48 घटें के भीतर दे दी जाए और फिर एक 
सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भजे दी जाए; 

iii)	प्राधि कारी किसी भी स्थिति में बदले की भावना से काम न करें 
जैसे कि विज्ञापनों में कटौती, मान्यता को jn~n करना, न्यूज प्रिंट 
कोटा तथा अन्य सवुिधाओ ंमें कटौती; 
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iv)	प्रे स को भड़काने वाले सनसनीखजे शीर्षकों से बचना चाहिए;

v)	 शीर्षक अपने नीच ेमदु्रित सामग्री को प्रतिबिब करने वाले और 
यकु्ति संगत हों;

vi)	य दि हताहतों की संख्या की यथार्थता के बारे में शकंा हो और 
यदि विभिन्न स्रोतों द्वारा बताई गई संख्या में बहुत अतंर हो तो 
शीर्षकों में कम वाले आकंड़े देने चाहिए;

vii)	य दि शीर्षकों में किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया आरोप शामिल 
हो तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति/निकाय का नाम लिखा जाए 
या, कम से कम उद्धरण- चिन्ह लगाए जाए;ं

viii)	 समाचार रिपोर्टों में टीका तथा मलू्यांकन नहीं होना चाहिए;

ix)	 समाचारों की प्रस्तुति एक पक्षीय भावनाओ ंसे अभिप्रेरित या 
निर्देशित न हो और न ही ऐसी प्रतीत हो; 

x)	 समाचारों को लिखने में प्रयकु्त भाषा संयमित तथा ऐसी हो जो 
समदुायों तथा समहूों के बीच ln~Hkkoना तथा सोहार्द पैदा करें;

xi)	 सधुारों को तत्परतापरू्वक यथेष्ट प्रमखुता के साथ छापा जाए और 
गंभीर मामलों में खेद भी व्यक्त किया जाए; और

xii)	य दि इन सब सिद्धांतों से अवगत कराने के लिए पत्रकारों को 
सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाए तो बहुत मदद मिलेगी। 

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के परिणामस्वरूप 21-22 
जनवरी, 1993 को प्रेस परिषद द्वारा जारी दिशानिर्देश

	 पत्रकारिता की निम्नलिखित अनचुित तथा अनैतिक बातें करने से बचने 
के लिए दिशानिर्देश: 
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i)	 सांप्रदायिक मामलों से संबंधित तथ्यों अथवा घटनाओ ं को 
विकृत करना या बढ़ा चढ़ाकर बताना या अपषु्ट अफवाहों, सदंेहों 
अथवा निष्कर्षों को तथ्यों के रूप में प्रचारित करना और उन्हीं पर 
अपनी टीका को आधारित करना।

ii)	 समाचारों तथा विचारों की प्रस्तुति में उग्र या असंयमित भाषा का 
प्रयोग, चाह ेवह साहित्यिक सौष्ठव के रूप में या अलंकार अथवा 
जोर देने के mn~ns'; से ही क्यों न हो। 

iii)	 अपनी शिकायतों को दरू कराने के एक साधन के रूप में, चाह ेवे 
सच्ची हो या न हो, भड़काए जाने पर भी हिसंा को प्रोत्साहित या 
क्षमा करना। 

iv)	कि सी भी समदुाय की सच्ची तथा वैध शिकायतों की ओर ध्यान 
दिलाना तो प्रेस का विधि-सम्मत कार्य ह ैताकि शांतिपरू्ण, काननूी 
तथा वैध तरीकों से उनका निवारण हो सके कित ु शिकायतें 
गढ़ना या वास्तविक शिकायतें बढ़ा चढ़ाकर लिखना अनचुित 
तथा पत्रकारिता की आचार नीति का उल्लंघन ह ैक्योंकि इससे 
सांप्रदायिक दरु्भावना पैदा होती ह ै और वैमनस्य को बढ़ावा 
मिलता ह।ै

v)	 समदुायों तथा व्यक्तियों पर फूहड़ तथा झठेू प्रहार, विशषेतः 
जब उनके साथ यह आरोप हो कि उनका कदाचार उस समदुाय 
विशषे या जाति-विशषे का सदस्य होने के कारण ह।ै 

vi)	 ऐसी घटनाओ ंको झठूमठू सांप्रदायिक रंगत देना जिनके घटित 
होने में विभिन्न समदुायों के लोग शामिल हो। 
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vii)	 ऐसी बातों पर जोर देना जिनसे सांप्रदायिक घणृा या दरु्भावना पैदा 
हो सकती हो अथवा समदुायों के बीच अfo'okस की भावना 
पनप सकती हो। 

viii)	 भयोत्पादक समाचार छापना जो तत्वतः झठेू हो या उन समाचारों 
पर उत्तेजक टीका लिखना या वैसे भी विभिन्न समदुायों अथवा 
प्रादेशिक या भाषायी समहूों के बीच कटु संबंध पैदा करने के 
mn~ns'; से लिखना। 

ix)	 सनसनी फैलाने के mn~ns'; से वास्तविक घटनाओ ं का 
अतिशयोक्तिपरू्ण वर्णन तथा ऐसे समाचारों का मोटे शीर्षकों 
के साथ अथवा विशिष्ट टाइप में प्रकाशन जिनसे सांप्रदायिक 
ln~Hkko पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। 

x)	विभि न्न धर्मों, मतों अथवा उनके प्रवर्तकों के बारे में अपमानजनक, 
अशिष्ट अथवा अनादरपरू्ण टिप्पणी लिखना अथवा उल ल्ेख 
करना। 

ख) 	 उग्रवादियों/आतंकवादियों के विज्ञप्ति पत्रकों का प्रकाशन 
- दिशानिर्देशी सिद्धांत 1991 - 1992

	 असम के एक समाचारपत्र द्वारा उलफा के कुछ विज्ञप्ति पत्रकों/धमकी 
भरी पर्चियों के प्रकाशन के विरुद्ध शिकायत के फलस्वरुप प्रेस परिषद ने प्रेस 
के दिशानिर्देश के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत बनाए हैं। पंजाब तथा जम्मू और 
कश्मीर पर भारतीय प्रेस परिषद की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनरुूप हैं, 
जिन्हें प्रेस परिषद ने जनवरी 1991 में स्वीकार किया था। 
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	य ह दिशानिर्देशक सिद्धांत, जिन पर परिषद ने सितंबर 1992 में विचार 
किया था, निम्नलिखित हैं: 

	हि संा में लिप्त तत्वों से आने वाले आदेशों या "प्रेस ज्ञापनो" को दबाव 
अथवा घोर परिणामों की धमकियों के अतंर्गत समाचारपत्रों में प्रकाशित करने 
के लिए कहना "प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीरतम प्रहार ह,ै जो लोकतांत्रिक 
तथा बहुसामदुायिक समाज का एक सबसे अधिक fo'oसनीय आधार ह।ै" 
सामान्यतः वे आदेश या ज्ञापन अपने में ही समाचार योग्य नहीं होते हैं। उनके 
प्रकाशन से जनता का मनोबल गिरता ह ैऔर जनता, पलुिस तथा सरुक्षा पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ह।ै उनके प्रकाशन से केवल संबंधित समाचारपत्र की 
स्वतंत्रता तथा आजादी ही दषु्प्रभावित नहीं होती, बल्कि यह पत्रकारिता की 
आचारनीति के मानकों तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्व के प्रति भी अपराध ह।ै 

	 इसका यह अर्थ नहीं ह ै कि यदि किसी भी स्रोत से आने वाले "प्रेस 
ज्ञापन" में कुछ समाचार योग्य हो तो उसे बिल्कु ल ब्लैक-आउट कर दिया जाए 
क्योंकि "स्वतः आरोपित सैंसर व्यवस्था भी" छली होने के लिए कम खतरनाक 
नहीं होती। जरूरी बात यह ह ैकि ऐसे प्रेस ज्ञापनों के प्रकाशन पर विचार करते 
समय संपादक उचित सावधानी तथा सतर्क ता बरतें। यदि सारा ज्ञापन हानिकर न 
हो तो उसका संपादन किया जाए, आपत्तिजनक अशं निकाल दिए जाए,ं भाषा 
सौम्य बना दी जाए ताकि जो कुछ समाचार योग्य हो, संतलुित रूप में प्रकाशित 
हो जाए। कित ुयदि "समाचार" तथा आपत्तिजनक अशं बिल्कु ल घलेु मिले हुए 
हो और "प्रेस ज्ञापन" का सारा ताना-बाना ही दषूित हो तो उसके प्रकाशन को 
बिल्कु ल रोक लेने में ही समझदारी होगी।

	 पंजाब में आतंकवाद के मीडिया के अनभुव से यह बिल्कु ल स्पष्ट हो 
गया ह ैकि यह कोई आसान काम नहीं ह।ै आतंकवादी हमलों में 50 से अधिक 
मीडिया कर्मचारी अपनी जान गवां चकेु हैं और किसी सैन्यवादी के प्रेस ज्ञापन 
की उपेक्षा से बेकसरू तथा नि:सहाय मीडिया व्यक्तियों की मतृ्यु हो सकती ह ै
और कई बार हो चकुी ह।ै संपादकीय रक्षा तथा साहस के किसी भी प्रदर्शन को 
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समाचारपत्र के नि:सहाय कर्मचारी यह समझ सकते हैं कि उन्हें अनावश्यक खतरे 
में डाला जा रहा ह।ै ऐसी परिस्थितियों में संपादकों तथा मालिकों के लिए अपनी 
बात रखने की कोई गुंजाइश नहीं होती।

	 इस बारे में पंजाब में एक व्यावहारिक उपाय सफल रहा ह ैकि सरकार 
समाचारपत्रों के साथ निकट संपर्क  में रह ेऔर हिसंा में ग्रस्त समहूों से आने वाले 
आपत्तिजनक तथा राष्ट्र -विरोधी प्रेस ज्ञापनों को छपने से पहले समाचारपत्रों से 
निकाल दिया जाए। ;n~;fi इसे एक प्रकार की परू्व -सेंसरशिप माना जाएगा, 
फिर भी इस व्यवस्था ने अनेक जानें बचाई ह ै और समाचारपत्रों की कठिन 
नाजकु स्थितियों से रक्षा की ह।ै 

	कि न्तु इसमें एक खतरा यह ह ै कि निरंकुश प्रशासन इस व्यवस्था का 
प्रयोग प्रेस का मुहं बंद करने के लिए कर सकता ह ै और काननू के अतंर्गत 
अपने अधिकार का दरुुपयोग “आपत्तिजनक सामग्री” को अपनी इच्छानसुार 
परिभाषित करने के लिए कर सकता ह।ै अतः कड़ी प्रक्रियाए ं निर्धारित करने 
की आवश्यकता ह।ै इस बारे में किसी भी काननू के अतंर्गत तथा कथित 
“आपत्तिजनक सामग्री” के प्रकाशन के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों 
के लिए किसी प्रकार की अपीलीय समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि 
मनमानी कार्यवाही की प्रवतृ्ति को रोका जा सके। मखु्य काननू तथा उसके 
अतंर्गत बनाए गए नियमों की भी परिवर्तित परिस्थितियों के अनसुार आवधिक 
समीक्षा की जाए। इन सरुक्षोपायों को ऐसे सभी प्रेस काननूों में शामिल कर लिया 
जाए।

 ग) 	 एचआईवी/एड्स और मीडिया

	प्रे स परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2) (ख) के अधिदेश के 
अतंर्गत भारतीय प्रेस परिषद ने मीडिया के काम-काज को सगुम बनाने के लिए 
दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार किया ह।ै इनमें से एचआईवी/एड्स से संबंधित 
मामलों की कवरेज के लिए दिशानिर्देश 1993 में बनाए गए थे।



72

	 ‘पॉजिटिव लोगों का राष्ट्रीय नेटवर्क ’ द्वारा माननीय किशोर न्यायालय, 
तिरुअनंतपरुम में एक रिट याचिका संख्या सीएमपी 52/2008 दाखिल की गई 
थी। उसमें मीडिया द्वारा दो बच्चों बेन्सी तथा बेन्सन का विज़अुल स्क्रीन करने 
और बाद में एक बच्चे बेन्सी की एचआईवी/एड्स से मतृ्यु हो जाने की झठूी 
रिपोर्ट से संबंधित घटना पर आपत्ति की गई थी। माननीय न्यायालय ने कहा 
कि भारतीय प्रेस परिषद एचआईवी/एड्स की रिपोर्टिंग के लिए मीडिया को 
उपयकु्त निदेश जारी करें। तदनसुार, परिषद ने एचआईवी/एड्स की रिपोर्टिंग पर 
दिशानिर्देशों का vn~;ru करने के लिए अन-एड्स के प्रतिनिधियों और इस क्षेत्र 
में सक्रिय व्यक्तियों से संपर्क  किया क्योंकि 1993 से मामले में बहुत परिवर्तन 
आ गया ह।ै बनाए गए दिशानिर्देशों पर चर्चा तथा वाद विवाद के लिए कोर समहू 
ने 18 सितंबर 2008 और 10 अक्टूबर 2008 को दो कार्यशालाए ंआयोजित 
की और सझुाव दिया कि विभिन्न स्तरों पर पत्रकारों के लाभ के लिए यथासंभव 
अधिकतम भाषाओ ंमें इनका अनवुाद किया जाए। यह दिशानिर्देश प्रिंट और 
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए समान रूप से प्रासंगिक हैं।

वस्तुनिष्ठ, तथ्यात्मक और संवेदी बने

	 पत्रकारों को lqfuf'pr करना चाहिए कि उनकी कथा वस्तुनिष्ठ, 
तथ्यात्मक और संवेदी हो, विशषेतः एचआईवी तथा एड्स पर रिपोर्टिंग करते 
समय वे सच्चाई का पता लगाए ंऔर उसे संतलुित ढंग से रिपोर्ट करें। पत्रकार 
सभी निर्णय कर्ताओ ंको उत्तरदायी ठहराए,ं सरकार से लेकर भषेज उद्योग तथा 
समर्थक समहूों तक वे किसी भी हित समहू से बात करें कित ुउसके दास न बन 
जाए ं।

	 इसका अर्थ ह ैकि जहां उपयकु्त हो, पॉजिटिव कथाओ ंको उजागर किया 
जाए, कित ुइस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि एचआईवी और एड्स एक गंभीर 
eqn~nk ह।ै किसी मलू जानकारी को इसलिए छोड़ देना कि वह कथा में ठीक नहीं 
बैठ रही, अनचुित ह।ै कथा में चित्र के दोनों पहल ूदेना जरूरी ह।ै परूी कथा देने का 
अर्थ यह भी ह ैकि उसे मानव रूप दिया जा रहा ह।ै एचआईवी और एड्स वाले 
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लोगों की आवाज अधिक दृढ़ता से सनुी जाए और उनमें नाजकु तथा सीमांत 
लोगों को अवश्य शामिल किया जाए।

	 ध्यान तथ्यों पर कें द्रित किया जाए। कथा को कामकु और इस प्रकार 
अधिक विक्रेय  बनाने के लिए तथ्यों को किसी भी प्रकार विकृत करना स्वीकार्य 
नहीं ह।ै प्रासंगिक जानकारी को सेंसर करना भी अनैतिक ह।ै

	य थार्थता महत्वपरू्ण ह ैक्योंकि अनेक निजी और नीति निर्णयों पर मीडिया 
रिपोर्टों का प्रभाव पड़ सकता ह।ै एचआईवी तथा एड्स के संदर्भ में इसका अर्थ 
ह ैकि वैज्ञानिक तथा चिकित्सा ब्यौरे और आकंड़ों के बारे में पत्रकारों को बहुत 
सावधानी बरतने की जरूरत ह।ै एन्टीरिट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) उपलब्ध हो 
जाने से, एचआईवी से संक्रमित लोग बीमारी के कोई लक्षण दिखने से पहले 
कई वर्ष तक जी सकते ह।ै एआरटी औषधियों का ऐसा संयोजन ह ैजो प्रतिकृति 
को बाधित करके शरीर में एचआईवी की मात्रा (वाइरल लोड) को कम करता 
ह।ै एआरटी वाइरस को परूी तरह नष्ट नहीं करती और न ही रोग को ठीक करती 
ह।ै शरीर में वाइरस कम होने से, प्रतिरक्षा तंत्र अधिक मजबतू हो जाता ह ैऔर 
संक्रमण के साथ अधिक प्रभावी ढंग से मकुाबला कर सकता ह,ै जिससे रोगी 
की अस्वस्थता कम हो जाती ह।ै एचआईवी तथा एड्स के साथ जी रह ेव्यस्को 
तथा बच्चों दोनों को एआरटी से लाभ होता ह।ै 

	 एचआईवी और एड्स की रिपोर्टिंग जटिल होती ह ैऔर महामारी के 
डाटा को छाँटना चनुौतीपरू्ण हो सकता ह।ै चाह ेडाटा का प्रयोग कथा के समर्थन 
में किया जा रहा हो या स्वय डाटा पर रिपोर्टिंग के लिए, चनुा गया विशिष्ट डाटा 
और उसम ेप्रयोग की गई विधि यह तय करने में मखु्य भमूिका निभाएगी कि 
किस प्रकार की कथा कही गई ह।ै इसके अतिरिक्त, डाटा प्रायः इतना जटिल 
होता ह ैकि उसे गलत समझने का धोखा हो सकता ह।ै उदाहरणत:, कुछ रिपोर्टर 
"विस्तार" और "व्यापकता" का प्रयोग समानार्थी के रूप में कर लेते हैं, जबकि 
वे महामारी को मापने की दो भिन्न विधियाँ हैं। विशषेज्ञों/महामारी विज्ञानियों से 
परामर्श करना चाहिए।
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सही भाषा और शब्दावली lqfuf'pr करें

	 एचआईवी और एड्स पर रिपोर्टिंग करते समय भाषा अत्यंत महत्वपरू्ण 
होती ह।ै पत्रकारों को सही वैज्ञानिक और सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त करने के 
लिए विशषे सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें सही शब्दावली का 
प्रयोग करना चाहिए। उदाहरणत:, एचआईवी और एड्स के बीच अतंर जानना 
और उसे स्पष्ट करना अनिवार्य ह।ै लक्षण या लक्षणों का संग्रह होते हुए एड्स 
अपने से संचरण नहीं कर सकता, एड्स कोई वाइरस नहीं ह ैऔर ना ही एड्स 
कोई वाहक ह।ै इसी प्रकार किसी व्यक्ति को एड्स या तो हो सकती ह ैया नहीं हो 
सकती। एड्स का कोई माप नहीं ह,ै अतः ‘परू्ण - विकसित एड्स’ अभिव्यक्ति 
निरर्थक ह।ै 

	 अब प्रभावी उपचार उपलब्ध हो जाने से, एचआईवी संक्रमण से एड्स 
होना जरूरी नहीं रहा। रिपोर्ट में इसे निरूपित कर देना महत्वपरू्ण ह।ै क्योंकि 
एचआईवी और एड्स पर्यायवाची नहीं ह,ै अतः पद 'एचआईवी/एड्स' को अब 
सही नहीं माना जाता।

	 क्योंकि एड्स कोई अकेला रोग नहीं ह,ै बल्कि अनेक रोगों तथा अबरु्दों 
से बना एक सिंड्रोम ह,ै अतः कोई व्यक्ति 'एड्स से नहीं मरता'। यह लिखना 
अधिक उचित होगा कि उसकी मतृ्यु एचआईवी-संबंधित बीमारी से हुई।

	 प्रयकु्त शब्दावली उपयकु्त हो और कलंकित करने वाली न हो। मीडिया 
को शब्दावली और भाषा में परिवर्तनों की जांच करते रहना चाहिए। सकं्रमण को 
व्यक्त करने के लिए 'अनर्थ' जैसे शब्दों को निकाल दिया गया ह।ै एड्स वाहक, 
वेश्या, व्यसनी, एड्स का रोगी/शिकार/पीड़ित जैसे अन्य शब्दों का प्रयोग भी न 
किया जाए क्योंकि वह कलंक लगाते हैं।  

चमत्कारी इलाज और एचआईवी के निवारण से सबंंधित काल्पनिक 
मान्यताओ ंका असली रूप दिखाइए 

	प्रे स को एचआईवी के निवारण तथा संचरण से संबंधित काल्पनिक 
मान्यताओ ंया संक्रमण से बचाव का दावा करने वाले विज्ञापनों को प्रोत्साहित 
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नहीं करना चाहिए। इसे उन पारंपरिक उपचारों पर भी fo'oास नहीं करना चाहिए 
जिनकी कोई वैज्ञानिक प्रमाणिकता नहीं ह।ै इलाज के दावों की रिपोर्ट देकर झठूी 
आशाए ंजगाई जाती ह।ै अनसुंधानकर्ता शताब्दियों से कठोर परिश्रम कर रह े
हैं, परंत ुअभी तक एचआईवी या एड्स का कोई ज्ञात इलाज नहीं ह,ै ;n~;fi 
संक्रमण का उपचार जीवन की गणुता पर सकारात्मक प्रभाव के साथ किया जा 
सकता ह।ै मीडिया को एचआईवी तथा एड्स हले्पलाइनों/परामर्श सेवाओ ंके 
टेलीफोन नंबर देने चाहिए। 

	 एचआईवी, एसटीआई, चर्म रोगों, तपेदिक तथा अन्य सान्योगिक 
संक्रमणों से संबंधित विज्ञापन भ्रामक हो सकते हैं, अतः उनकी ध्यानपरू्वक जांच 
की जाए।

फोटोग्राफ, चित्र तथा कार्टून सकारात्मक बनाएं

	वि ज़अुल का दर्शकों पर तत्कालिक प्रभाव पड़ता ह ैऔर वे कथाओ ंको 
उजागर करने के लिए महत्वपरू्ण होते हैं। परंत ुएचआईवी तथा एड्स कथाओ ंमें 
फोटोग्राफ का प्रयोग अनेक नैतिक ç'u खड़े करता ह।ै यह lqfuf'pr करने का 
ध्यान रखा जाए कि फोटोग्राफ सकं्रमित लोगों तथा उनके परिवारों की गोपनीयता 
को भगं न करें।

	 ऐसे फोटो से बचिए जो एचआईवी तथा एड्स से संबंधित घिसी-
पिटी बातों को आगे बढ़ाते हैं और जो संक्रमित लोगों को दोषी बताते हैं। यह 
lqfuf'pr करने का ध्यान रखा जाए कि फोटोग्राफ के शीर्षक तथ्यतः सही हों 
और कलंक को न बढ़ाए।ं 

चित्रों तथा कार्टूनों में भी किसी नकारात्मक प्रभाव से बचा जाए। 

विज़ुअल मीडिया के लिए 

	 विज़अुल मीडिया को एचआईवी तथा एड्स वाले लोगों और उनके 
परिवारों तथा साथियों की पहचान के साथ भी संवेदनशीलता और नैतिकता के 
साथ व्यवहार करना चाहिए। भेंटवार्ता, अनौपचारिक वार्तालाप के दौरान, फोटो 
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खींचते समय और उनकी कथाए ं लिखते समय सावधानी बरती जाए ताकि 
उनकी पहचान गोपनीय रह।े 

कुछ सकेंत: 

	 कैमरे को सीधा उस व्यक्ति/केस स्टडी के मखु पर कें द्रित न करें। बल्कि 
हाथों, पैरों या सिर के पिछले भाग की फोटो खींच।े 

	 कैमरे को व्यक्ति के पीछे रख कर छाया चित्र खींचें।

	 क्योंकि ध्वनि भी पहचान का एक कारक हो सकती ह,ै अतः ç'u को 
कोमलता से पछूें ताकि उत्तर भी कोमल हो। अधिकांश मामलों में उप-
शीर्षकों के अध्यारोपण का प्रयोग किया जाए ताकि ऑडियो को बहुत 
अधिक ऊपर न करना पड़े।

	 परिवार की तस्वीरें न दिखाए।ं उनसे भी व्यक्ति की पहचान हो सकती ह।ै

	 शटूिग के स्थान को अस्पष्ट रखने की कोशिश करें। उदाहरणार्थ, गांव का 
नाम न लें।

	 जहां कहीं संभव हो, संबंधित व्यक्ति की यात्रा किसी तीसरे व्यक्ति की 
आवाज के माध्यम से स्थापित करें।

	 साक्षात्कार में आमने-सामने बातचीत होनी चाहिए जिसमें उस व्यक्ति 
को बोलने का मौका दें। lqfuf'pr करें कि ç'u गहरे निजी या 
अभियोगात्मक न हों। इसमें व्यक्ति को सफाई न देनी पड़े;

	 प्रच्छन्न कैमरों का प्रयोग कभी न किया जाए।

	 एचआईवी के साथ जी रह े लोगों को सकारात्मक रूप में दर्शाने की 
कोशिश करें, उन्हें 'पीड़ितों' के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तियों के रूप में 
चित्रित करें।

	 जहां कहीं संभव हो, लिखित सहमति लें।
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	 अनमुति के बाद भी संक्रमित व्यक्ति की पहचान को प्रकट न करना 
उचित रहता ह।ै विशषे रूप से टी. वी. पर दिखाए जाने की प्रतिक्रिया और दबाव 
भयंकर हो सकते हैं, खास तौर पर परिवार के लिए कलंक बढ़ जाता ह।ै कई बार, 
विज़अुल मीडिया की शक्ति को समझ ेबिना खलेु में शटूिग की अनमुति दे दी 
जाती ह।ै

	 कोई व्यक्ति, अपने समदुाय से दरू, दिल्ली में टीवी पर प्रकट होते हुए 
स्वय को सरुक्षित महससू कर सकता ह,ै कित ुहो सकता ह ैकिसी दरूस्थ गांव/
शहर में उसका परिवार कथा को देख रहा हो।

उप-सपंादकों और समाचार कक्ष के स्टाफ सहित, समाचार डेस्क के लिए

	 समाचार डेस्क और समाचार कक्ष के स्टाफ द्वारा यह lqfuf'pr करने 
पर विशेष ध्यान दिया जाए कि आकर्षक शीर्ष पंक्तियों में विषय को सही 
निरूपित किया गया ह ैऔर कथा संतुलित ह ैऔर हानिकारक घिसी-पिटी 
बातों से मकु्त ह।ै

गोपनीयता बनाए रखें और सवुिदित सहमति लें

	 पत्रकार एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति की पहचान तभी प्रकट करें 
जब उनके पास ऐसा करने की अनुमति हो। जब कभी संभव हो, वे लिखित 
सहमति लें। 

	य दि लिखित सहमति संभव न हो, तो सवुिदित सहमति अवश्य ले ली 
जाए। इसका अर्थ यह lqfuf'pr करना ह ैकि एचआईवी तथा एड्स के साथ जी 
रह ेलोग (पी.एल.एच.आई.वी) अपनी पहचान के प्रभावों से अवगत हैं। 

	 कथा का नैतिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व पत्रकार का होगा। अतः, 
पत्रकार को सावधानी बरतनी चाहिए और पी.एल.एच.आई.वी को चित्रित करने 
में अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। नकुसानदायक प्रभाव को कम से कम 
रखने के लिए यह उत्तम होगा कि लिखित सहमति ले लेने के बाद भी, पहचान 
से बचा जाए।
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भेद-भाव से बचें

	 एचआईवी तथा एड्स की रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों को जाति, लिग 
या यौन स्थिति के सदंर्भों स ेबचना चाहिए। ऐसे सदंर्भ यौन अल्पसंख्यकों, कुछ 
समदुायों या पहले स ेलक्षित समहूों के प्रति वर्तमान परू्वाग्रहों को सदुृढ़ करते हैं, चाह े
व ेआदमियों के साथ यौन सबंंध रखने वाले आदमी (एम.एस.एम.) हों, इजंके्शन से 
नशीली दवाए ँलेने वाले (आई.डी.य.ू) हो, यौन व्यवसायी हों या प्रवासी हों।

	य ौन अल्पसंख्यकों में वे लोग शामिल ह ैजो समलिगी, उभयलिगी तथा 
ट्रांसजेंडर हैं (एल.जी.बी.टी.) और इसमें आदमी, औरतें तथा व ेसभी शामिल 
हैं जिनकी पहचान न आदमियों के रूप में और न ही औरतों के रूप में (अर्थात ्
ट्रांसजेंडर)। ट्रांसजेंडर में हिजड़े आते हैं। हिजड़े जवैिक दृष्टि स ेपरुुष के रूप में जन्म 
लेते हैं कित ुअपनी पहचान महिलाओ ंके रूप में करत ेहैं।

	य ह समझना महत्वपरू्ण ह ैकि एम.एस.एम. कभी अपनी पहचान समलिगी 
के रूप में नहीं करते। अतः एम.एस.एम. शब्द का प्रयोग केवल व्यवहार जताने के 
लिए किया जाता ह।ै सो, यह कहना उपयकु्त होगा कि ऑस्कर वाइल्ड एक 'ग'े परुुष 
था, न कि ऑस्कर 'ग'े था।

	य ौन अल्पसंख्यकों को कई बार उपहासात्मक तौर पर ऐसे शब्दों से 
सबंोधित कर दिया जाता ह ैजो समदुाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाओ ंको पषु्ट करते 
हैं। उसकी बजाय यौन अल्पसंख्यक, ग ेपरुुष या समलिगी जसेै शब्दों का प्रयोग 
अधिक उपयकु्त होगा। उन्हें उस नाम से पकुारना भी जरूरी नहीं ह ैजब तक कोई 
उन पर कलंक न लगाए। 

	 सचंरण की विधियों के बारे में जानकारी महत्वपरू्ण ह,ै अतः रिपोर्टों के मान 
का आकलन करने की बजाय ध्यान इस बात पर कें द्रित करना चाहिए कि संक्रमण 
लोगों, उनके काम, उनके परिवार को किस प्रकार दषु्प्रभावित करता ह ै और 
एचआईवी कार्यक्रमों की नीति तथा क्रियान्वयन में क्या अतंराल ह।ै अनावश्यक 
रूप से इस बात पर ध्यान कें द्रित करने से कि कोई व्यक्ति कैसे संक्रमित हुआ, उस 
प्रवतृ्ति को बल मिलता ह ैजो संक्रमित होने के लिए एचआईवी या एड्स वाले 
व्यक्तियों को दोषी ठहराती ह।ै 
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	य ह lqfuf'pr करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि किसी धर्म-
विशषे की भाषा, सांस्कृति क मानकों और पारंपरिक रीतियों को समझा और 
सही ढंग से रिपोर्ट किया जाए।

लिंग संवेदी रिपोर्टिंग lqfuf'pr करें

	 मीडिया को लिग की रूढ़िबद्ध धारणाओ ंके प्रति रक्षा करनी चाहिए। उसे 
एचआईवी पॉजिटिव महिलाओ ंपर कलंक नहीं लगाना चाहिए। उदाहरणतः, 
यौन कर्मियों और मधशुाला की लड़कियों को संक्रमण फैलाने के लिए उत्तरदायी 
होने के रूप में चित्रित करना आम बात ह।ै इसके बजाय कथाओ ंको यह अन्वेषण 
करना चाहिए की संक्रमण महिलाओ ंको विभिन्न प्रकार के शोषण के लिए 
विशषे रूप से असरुक्षित क्यों बना देता ह।ै कथाओ ंको इन बातों पर कें द्रित होना 
चाहिए कि एचआईवी के साथ उत्पादक और यथेष्ट सामान्य जीवन जीना कैसे 
संभव ह,ै अतंर्विहित शक्ति के बारे में जो महिलाओ ंको चनुौतियों का सामना 
करने के योग्य बनाती हैं और यौन कर्मियों के नैतिक एवं काननूी अधिकारों पर 
भी कें द्रित होना चाहिए।

	 कथाओ ंको, माता से बच्चे को संक्रमण के बचाव के लिए नई प्रौद्योगिकी 
एवं चिकित्सा पर और इस तथ्य पर भी कें द्रित होना चाहिए कि संक्रमित माताए ं
ऐसे बच्चों को जन्म दे सकती हैं जो संक्रमण से मकु्त हों।

	लि ग संवेदी रिपोर्टिंग का एक उदाहरण यह ह ै कि पी.एम.टी.सी.टी. 
(माता से बच्चे को सचंरण का निवारण) की जगह पी.पी.टी.सी.टी. (माता/
पिता से बच्चे को सचंरण का निवारण) का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार 
रिपोर्ट बच्चे के संक्रमण के लिए अकेली माता को उत्तरदाई नहीं ठहराती। 

बच्चों से सबंंधित रिपोर्टों पर संवेदनशीलता lqfuf'pr करें 

	 एचआईवी से संक्रमित दषु्प्रभावित बच्चों की पहचान कभी प्रकट न की 
जाए, न ही उनके चित्र दिखाए जाए।ं इसमें अनाथ बच्चे और अनाथालयों, बाल 
गहृों आदि में रहने वाले बच्चे शामिल हैं। 
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	 अतंर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय काननू ऐसी किसी भी जानकारी अथवा चित्र के 
प्रकाशन का निषेध करते हैं, जिससे उन बच्चों की पहचान हो सके और उनके 
अधिकारों का उल्लंघन हो। 

	 भारत में, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सरुक्षा) अधिनियम 
2000 में प्रावधान ह ै कि किसी समाचारपत्र, पत्रिका या विज़अुल मीडिया में 
देखभाल तथा सरुक्षा की जरूरत वाले किसी किशोर से संबंधित रिपोर्ट में नाम, 
पता, स्कू ल या कोई अन्य विवरण नहीं दिया जाएगा जिससे उसकी पहचान हो 
सके। यह बच्चे से संबंधित किसी चित्र के प्रकाशन का भी निषधे करता ह।ै

	 पत्रकारों को इस तथ्य के बारे में भी संवेदी होना चाहिए कि बच्चा अपनी 
एचआईवी स्थिति से अवगत हो भी सकता ह ैऔर नहीं भी। पत्रकार को पछूताछ 
की प्रक्रिया शरुू करने से पहले इस तथ्य का पता लगा लेना चाहिए। यह अत्यंत 
महत्वपरू्ण ह ैक्योंकि कुछ ç'uों को अतंर्वेधी या असंवेदी समझा जा सकता ह ै
जो बच्चे पर चिरस्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। 

	 इसे ध्यान में रखते हुए भी बच्चों के लिए उन मामलों में भाग लेना जरूरी 
ह ैजो उनसे संबंधित हो। तथापि, उनके विचारों/किस्सों को बाँटते समय उनकी 
पहचान की सरुक्षा अवश्य की जाए। 

	 इस तथ्य का व्यापक प्रसार किया जाए कि बच्चों के लिए अब ए.आर.
टी. चिकित्सा उपलब्ध ह।ै 

सतुंलित और उत्तरदायित्वपूर्ण कवरेज lqfuf'pr करें 

	 समाचार संगठनों का ‘नेगेटिव’ कथा, यथा एचआईवी से संबंधित 
बीमारी के कारण आत्महत्या, के प्रभाव को कम करने के लिए पहल करनी 
चाहिए। इसके लिए उन्हें ऐसे पॉजिटिव लोगों के कथन छापने चाहिए जिन्होंने 
चनुौती का सफलतापरू्वक सामना किया ह ैया हले्पलाइन नंबर देने चाहिए।ं 

	 ध्यान रह े कि सकं्रमित लोगों पर कथाओ ं को सनसनीखजे न बनाया 
जाए। संक्रमित व्यक्तियों को ‘पीड़ित’ या ‘दोषी’ के रूप में चित्रित करने से बचा 
जाए। 
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	 विशिष्ट व्यावसायिक समहूों यथा वर्दीधारी सेवाओ,ं स्वास्थ्य 
व्यवसायियों आदि पर रिपोर्टिंग करते समय जानकारी प्राधिकृत स्त्रोतों से ही ली 
जाए। गलत रिपोर्टों का उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और कलंक 
भी बढ़ेगा। ऐसी रिपोर्टों से गोपनीयता के अभाव की धारणा भी बनेगी और 
स्वैच्छिक परीक्षण में बाधा आएगी। 

मीडिया के लिए एचआईवी और एड्स पर नियमित प्रशिक्षण lqfuf'pr 
करें 

पत्रकार तेजी से बढ़ते हुए इस संक्रमण की बदलती हुई वास्तविकताओ ं से 
अवगत रहें। देश भर के समाचार संगठन इस विषय पर प्रशिक्षण कार्यशालाओ ं
और मॉड्यलूों को सक्रियता से प्रोत्साहित करें। पत्रकारों को इस eqn~ns से संबंधित 
न्यायालय के निर्णयों की भी vn~;ru जानकारी रखनी चाहिए। 

अब एचआईवी मात्र एक स्वास्थ्य का eqn~nk नहीं रहा, केवल स्वास्थ्य रिपोर्टों 
पर संघ कें द्रित होने की बजाय, समाचार संगठन के सभी स्तरों पर लोगों को 
विभिन्न विधाओ ंपर प्रशिक्षित और संवेदित किया जाए, विशषेतः एचआईवी 
तथा एड्स की शब्दावली। इस संक्रमण का देश के विकास, अर्थव्यवस्था, 
व्यापार और राजनीति पर प्रभाव पड़ता ह।ै सर्वेक्षणों ने दिखाया ह ैकि प्रशिक्षण 
और संवेदीकरण से, एचआईवी तथा एड्स पर मीडिया की रिपोर्टिंग अपेक्षाकृत 
अधिक संतलुित और यथार्थ हो गई ह,ै विशषेतः अधिक व्याप्ति वाले राज्यों में। 

एचआईवी तथा एड्स रिपोर्टिंग पर वर्तमान स्टाइलबुक या दिशानिर्देश 
अपनाएं

	 समाचार संगठनों को चाहिए कि एचआईवी तथा एड्स की रिपोर्टिंग 
पर वर्तमान मानकीकृत दिशानिर्देशों तथा शब्दावली को अपनाए ंऔर उसका 
व्यापक प्रसार करें। इससे इस विषय पर उत्तरदायित्वपरू्ण कवरेज को प्रोत्साहन 
मिलेगा। 
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परिशिष्ट 1

अन-एड्स शब्दावली दिशानिर्देश

www.unaids.org 

परिशिष्ट 2

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद

(ए.एस.सी.आई.) द्वारा विज्ञापन में आत्म-नियत्रण के लिए सहंिता

www.asci.co.in 

परिशिष्ट 3

एचआईवी/एड्स और काननू – मानव अधिकार काननू नेटवर्क  

(एच.आर.एल.एन.) द्वारा एक न्यायिक कोलोक्विअम 

www.hrln.org 
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सहमति प्रपत्र

मैं---------------------------------------------------------------सुपुत्र/
सपुतु्री----------और------------आय-ु------------------------------वर्ष का 
पिता/माता/काननूी अभिभावक/एक उत्तरदायी व्यस्क हू ँऔर सहमति देता हू ँकि 
आपको------------ (भेंटकर्ता/फोटोग्राफर का नाम) और आपके फोटोग्राफर/
कैमरामनै को प्रिंट/ऑडियो विज़अुल मीडिया के लिए एचआईवी तथा इससे 
संबंधित eqn~nksa पर मरेा वक्तव्य/भेंटवार्ता दर्ज करने की और मरेा फोटो लेने के 
मरेी अनमुति ह।ै 

	 मैं समझता हू ँमरेे वक्तव्य/भेंटवार्ता को किसी भी प्रकार से विकृत या 
उसका दरुुपयोग नहीं किया जाएगा, चाह ेजहां भी उसका प्रयोग किया जाए। 
फोटोग्राफर भी lqfuf'pr करेगा कि फोटोग्राफ मरेी या मरेे परिवार की गोपनीयता 
को भगं न करें। 

	 आप यह भी lqfuf'pr करेंगे कि--------------- (साक्षात्कार देने वाले 
का नाम) का वक्तव्य/साक्षात्कार, जो अवयस्क ह,ै किसी भी प्रकार उसकी 
पहचान को प्रकट न करें। 

	 मझु ेमरेी भाषा(--------------------------) में यह भी समझा दिया गया 
ह ैकि मरेे वक्तव्य का एक भावी परिणाम हो सकता ह ैजिसमें मरेे, मरेे परिवार के 
सदस्यों, संबंधियों तथा मित्रों के प्रति निर्दिष्ट कलंक और भेदभाव भी शामिल हो 
सकता ह।ै

पता:---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

फोन:----------------------------------------------------------------------

तिथि:--------------------------------------------------------------------

हस्ताक्षर:------------------------------------------------------------------
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घ) वित्तीय पत्रकारिता - 1996

	 भारतीय प्रेस परिषद ने रिपोर्टरों/वित्तीय पत्रकारों/समाचारपत्र प्रतिष्ठानों 
को परामर्श दिया ह ैकि वे नकद या जिन्स में ऐसा कोई उपहार/अनदुान/रियायत/
सवुिधा आदि स्वीकार न करें जिससे वित्तीय मामलों पर उनकी स्वतंत्र तथा 
निष्पक्ष रिपोर्टिंग में बाधा पड़ने की संभावना हो।

1)	 परिषद ने अपनी रिपोर्ट में कहा ह ै कि आजकल पाठकों के मन पर 
वित्तीय पत्रकारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता ह ैअतः पाठकों के प्रति 
उनका दायित्व ह ै कि कंपनी के वित्तीय व्यवहार, स्थिति तथा भविष्य 
के बारे में संतलुित तथा यथार्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। इसने देखा ह ैकि 
समाचारपत्रों/पत्रिकाओ ं में कुछ कंपनियों के बारे में अधिक समाचार 
प्रकाशित किए जाते हैं क्योंकि वे उस प्रिंट मीडिया को विज्ञापन देती हैं। 
कई बार उन कंपनियों के बारे में प्रतिकूल रिपोर्टें प्रकाशित की जाती ह ै
जो उन समाचारपत्रों व पत्रिकाओ ंको विज्ञापन नहीं देती ह।ै और फिर 
जब कोई मीडिया या किसी भी कारण से कंपनी/प्रबंधकों से खशु न हो 
तो उस कंपनी के नकारात्मक पहलओु ंको उजागर किया जाता ह ैजब 
कि इससे विपरीत स्थिति में नकारात्मक पहलओु ंका उल ल्ेख नहीं किया 
जाता। यह भी पता चला ह ैकि कुछ कंपनियां अपने बारे में अनकूुल तथा 
सकारात्मक रिपोर्टे लेने के लिए कुछ वित्तीय पत्रकारों को उपहार ऋण, 
छूट, अधिमानी शेयर आदि देती ह।ै साथ ही इन आपत्तिजनक रीतियों के 
विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए या निवेशकों की शिक्षा के लिए कोई 
तंत्र नहीं ह।ै

2)	नियमि त क्षेत्र में उस कुरीति पर चितंा महससू करते हुए और वित्तीय 
संस्थाओ ं तथा पत्रकारों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा तथा 
विचार विमर्श के बाद परिषद ने वित्तीय पत्रकारों द्वारा अनपुालन के लिए 
निम्नलिखित दिशानिर्देशों की सिफारिश की ह।ै
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3)	वित्तीय  पत्रकार को ऐसे कोई उपहार, ऋण, ट्रिप, अधिमानी शेयर या 
अन्य अनगु्रह स्वीकार नहीं करने चाहिए, जिनसे उनकी स्थिति प्रभावित 
होती हो या हो सकती हो। 

4)	कि सी कंपनी की रिपोर्ट के बारे में यह प्रमखु रूप से उल ल्ेख किया 
जाए कि रिपोर्ट कंपनी द्वारा या कंपनी के वित्तीय समर्थकों द्वारा दी गई 
जानकारी पर आधारित ह।ै

5)	 जब किसी कंपनी द्वारा प्रतिष्ठानों को देखने के लिए ट्रिप आयोजित किए 
जाए ंतो ट्रिप का लाभ उठाने वाला अपनी रिपोर्ट में निरपवाद रूप से 
उल ल्ेख करे कि यात्रा की व्यवस्था संबंधित कंपनी द्वारा की गई थी और, 
यथास्थिति उसने आतिथ्य का प्रबंध किया था।

6)	 कंपनी से संबंधित कोई भी बात कंपनी से तथ्यों का सत्यापन किए बिना 
प्रकाशित ना की जाए और उस रिपोर्ट के स्रोत का भी उल ल्ेख कर दिया 
जाए।

7)	 जो रिपोर्टर किसी घोटाल ेका भडंाफोड़ करे या कोई बढ़िया परियोजन 
चलाए जाने के बारे में रिपोर्ट लाए, उसे प्रोत्साहित तथा परुस्कृ त किया 
जाए।

8)	जि स पत्रकार का किसी कंपनी में वित्तीय हित हो यथा शेयर धारिता, 
स्टॉक धारिता आदि उसे उस कंपनी के बारे में रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए।

9)	 पत्रकार को प्रकाशन के लिए जो सचूना पहले से प्राप्त हो जाए उसका 
प्रयोग उसे अपने लाभ के लिए या अपने संबंधियों तथा मित्रों के लाभ के 
लिए नहीं करना चाहिए।

10)	कि सी भी समाचारपत्र के मालिक, संपादक अथवा समाचारपत्र से जडु़े 
किसी अन्य व्यक्ति को समाचारपत्र के साथ अपने संबंधों का प्रयोग 
अपने अन्य व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए।
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11)	 जब कभी किसी विज्ञापन एजेंसी या विज्ञापक को भारतीय विज्ञापन 
परिषद द्वारा अभ्यारोपित किया जाए तो जिस समाचारपत्र में वह विज्ञापन 
छपा हो, वह अभ्यारोपण के समाचार को प्रमखुता के साथ प्रकाशित 
करें।

ड़) 	 चुनाव रिपोर्टिंग – 1996

i)	 आमचनुाव हमारे लोकतंत्र का एक अत्यंत महत्वपरू्ण अगं ह ै
और यह जरूरी ह ैकि मीडिया द्वारा चनुाव लड़ रह ेविभिन्न दलों 
के चनुाव अभियान की सही तथा निष्पक्ष रिपोर्टें प्रेषित की जाए।ं 
प्रेस की स्वतंत्रता बहुत हद तक स्वय प्रेस के उत्तरदायित्व की 
भावना के साथ व्यवहार करने पर निर्भर करती ह।ै अतः यह 
lqfuf'pr करना जरूरी ह ैकी मीडिया चनुाव अभियान की सही 
तथा निष्पक्ष रिपोर्टिंग के इस सिद्धांत का पालन करे।

	 अतः प्रेस परिषद ने चनुाव के दौरान मीडिया द्वारा अनपुालन के 
लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाए हैं: 

1)	प्रे स का यह कर्तव्य होगा कि चनुावों तथा प्रत्याशियों के 
बारे में निष्पक्ष रिपोर्ट दे। समाचारपत्रों से हितलाभ विरोधी 
चनुाव अभियानों में शामिल होने की आशा नहीं की 
जाती। चनुावों के दौरान किसी प्रत्याशी, दल या घटना 
के बारे में अतिशयोक्तिपरू्ण रिपोर्टें न दी जाए।ं वस्तुतः कड़े 
मकुाबले वाले दो या तीन प्रत्याशी ही मीडिया का सारा 
ध्यान आकर्षित करते हैं। वास्तविक अभियान की रिपोर्ट 
देते समय समाचारपत्र को किसी प्रत्याशी द्वारा उठाए गए 
किसी महत्वपरू्ण eqn~ns को छोड़ना नहीं चाहिए और न ही 
उसके विरोधी पर कोई प्रहार करना चाहिए।
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2)	निर्वा चन नियमावली के अतंर्गत सांप्रदायिक अथवा 
जातीय आधार पर चनुाव अभियान की अनमुति नहीं 
ह।ै अतः प्रेस की ऐसी रिपोर्टों से दरू रहना चाहिये, जिनसे 
धर्म, जाति, मत, संप्रदाय अथवा भाषा के आधार पर 
लोगों के बीच शत्रुता या घणृा की भावनाए ं पैदा हो 
सकती हों।

3)	प्रे स को किसी प्रत्याशी के चरित्र या आचरण के बारे में 
या उसकी प्रत्याशिता के संबंध में अथवा किसी प्रत्याशी 
का नाम अथवा उसकी प्रत्याशिता वापस लिए जाने 
के बारे में ऐसे झठेू या आलोचनात्मक वक्तव्य छापने 
से बचना चाहिए जिससे चनुाव में उस प्रत्याशी की 
संभावनाए ंदषु्प्रभावित होती हों। प्रेस किसी भी प्रत्याशी/
दल के विरुद्ध अपषु्ट आरोप प्रकाशित नहीं करेगा।

4)	प्रे स किसी प्रत्याशी/दल की छवि प्रस्तुत करने के लिए 
किसी प्रकार का प्रलोभन - वित्तीय या अन्य स्वीकार 
नहीं करेगा। वह किसी भी प्रत्याशी/दल द्वारा उन्हें पेश 
किया गया आतिथ्य या अन्य सवुिधाए ं स्वीकार नहीं 
करेगा।

5)	प्रे स से किसी प्रत्याशी/दल-विशषे के प्रचार में शामिल 
होने की आशा नहीं की जाती। यदि वह ऐसा करता ह ैतो 
वह अन्य प्रत्याशी/दल को उत्तर का अधिकार देगा।

6)	प्रे स किसी दल/सत्तासीन सरकार की उपलब्धियों के बारे 
में सरकारी खर्चें पर कोई विज्ञापन स्वीकार/प्रकाशित नहीं 
करेगा।
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7)	प्रे स निर्वाचन आयोग/निर्वाचन अधिकारियों अथवा 
मखु्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी 
सभी निर्देशों/अनदुेशकों का पालन करेगा। 

ii)	 “मतदान-पूर्व” तथा “मतदान-उपरांत” सर्वेक्षण पर दिशानिर्देश - 
1996

	 भारतीय प्रेस परिषद ने मतदान परू्व सर्वेक्षणों के प्रकाशन की उपयकु्तता 
या अनपुयकु्तता के ç'u पर और उनसे प्राप्त होने वाले mn~ns'; पर विचार कर 
के यह राय बनाई ह ैकि समाचारपत्रों को अपने मचं का प्रयोग चनुाव की विकृति 
तथा तोड़ मरोड़ के लिए नहीं होने देना चाहिए और अपना प्रयोग संबंधित दलों 
के हित साधन के लिए नहीं होने देना चाहिए।

	 अतः प्रेस परिषद की यह सलाह ह ैकि हमारे जैसे प्रतिनिधि के लोकतंत्र 
में निर्वाचन प्रक्रिया की महत्वपरू्ण स्थिति को देखते हुए समाचारपत्रों को सतर्क  
रहना चाहिए कि उनके बहुमलू्य मचं का प्रयोग चनुावों की विकृति तथा तोड़ 
मरोड़ के लिए न किया जाए। आज इस बात पर जोर देना जरूरी हो गया ह ै
क्योंकि संबंधित व्यक्तियों तथा समहूों द्वारा कोशिश की जाने लगी ह ैकि जातीय, 
धार्मिक तथा नजृातीय आधार पर सकू्ष्म तथा अनतिसकू्षम प्रचार द्वारा और 
तथा कथित निर्वाचन-परू्व सर्वेक्षणों जैसे परिष्कृ त साधनों के प्रयोग द्वारा भोले 
मतदाताओ ंको भ्रांत तथा दिग्भ्रमित करने के लिए प्रिंट मीडिया से अधिकाधिक 
लाभ उठाया जाए। अनेक मामलों में सांप्रदायिकता तथा राजद्रोहात्मक प्रचार का 
पता लगाने में तो कठिनाई नहीं होती कित ुकई बार चेष्टापरू्वक रोपित किए गए, 
मतदान-परू्व सर्वेक्षण के अपने हित के लिए प्रयोग का पता लगाना इतना आसान 
नहीं होता। अतः प्रेस परिषद का सझुाव ह ैकि समाचारपत्र जब कभी मतदान-परू्व 
सर्वेक्षण प्रकाशित करें, वे उनके साथ निम्नलिखित जानकारी स्पष्ट रूप से देने 
की सावधानी बरतें; सर्वेक्षण किन संस्थाओ ंने किए हैं; सर्वेक्षण किन व्यक्तियों 
तथा संगठनों ने कराए हैं; चनेु गए नमनूों का आकार तथा स्वरूप; निष्कर्षों के 
लिए नमनूा चनुने की विधि; और निष्कर्षों में भलू की संभावित गुंजाइश।
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1)	फि र, मतदान एक से अधिक तिथियों को होने की स्थिति में देखा गया 
ह ै कि जो मतदान हो चकेु हो, मीडिया उनके मतदान-उपरांत सर्वेक्षण 
प्रकाशित कर देते हैं। इससे उन मतदाताओ ं के प्रभावित हो जाने की 
संभावना ह,ै जहां अभी मतदान होना ह।ै यह lqfuf'pr करने की दृष्टि 
से कि निर्वाचन प्रक्रिया को निर्मल रखा जाए और मतदाताओ ंके मन 
पर किसी बाहरी तत्व का प्रभाव न पड़े, यह आवश्यक ह ैकि मीडिया 
तब तक मतदान-उपरांत सर्वेक्षणों को प्रकाशित न करें, जब तक अतंिम 
मतदान परूा न हो जाए।

2)	 अतः प्रेस से प्रेस परिषद का अनरुोध ह ैकि मतदान-उपरांत सर्वेक्षणों के 
बारे में निम्नलिखित दिशानिर्देश का पालन किया जाए: 

दिशानिर्देश:

	 कोई समाचारपत्र तब तक मतदान-उपरांत सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं करेगा, 
चाह ेवे कितने भी प्रामाणिक हों, जब तक अतंिम मतदान परूा न हो जाए। 

च) 	 पत्रकारों पर अनुचित अनुग्रह के सबंंध में दिशानिर्देश - 1988

	प्रे स की शक्ति ने सार्वजनिक व्यक्तियों को, प्रकट तथा उससे भी अधिक 
गपु्त साधनों के माध्यम से प्रेस का अनगु्रह प्राप्त व पोषण करने तथा उसकी 
चापलसूी करने का प्रयास करने के लिए, यगुों से प्रेरित किया ह।ै 

	य दि प्रेस केवल एक प्रेक्षक, मखुबिर तथा जनता के शिक्षक के रूप में 
समाज के हित के एक प्रहरी के रूप में, जनता हित की सेवा करने के दायित्व 
को स्वीकार करता ह ैतो केवल उसी स्थिति में वह एक जन संचारक के रूप में 
अपनी सच्ची भमूिका अदा कर सकता ह।ै अतंतोगत्वा, स्वय प्रेस के नैतिक ढांच े
की शक्ति व दृढ़ता यह निर्णय करेगी कि जो लोग सत्ता में हैं; उनके द्वारा दिए गए 
प्रलोभनों तथा उत्प्रेरणाओ ंसे वे विचलित हो या नहीं। मीडिया के लोगों को यह 
महससू करना चाहिए कि उन्हें जो कुछ भी अनगु्रह तथा सवुिधाए ंमिलती हैं, 
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चाह ेउनकी बौछार उन पर जनता द्वारा की जाए या निजी संगठनों द्वारा या सत्ता 
प्राप्त व्यक्तियों द्वारा की जाए, पर उनका भार अतंतः जनता को ही वहन करना 
पड़ता ह।ै निजी संगठन, उनकी लागत खर्च को अपने द्वारा बेच ेजाने वाले उत्पाद 
तथा सेवाओ ंकी लागत में जोड़कर वसलू करते हैं। अतएव प्रेस की परम निष्ठा 
जनता के प्रति होती ह,ै तत्कालिक व प्रत्यक्ष उपकारी के प्रति नहीं।

	प्रे स के सदस्यों को अपने व्यावसायिक कर्तव्यों का उचित पालन करने के 
लिए दी जाने वाली सवुिधाओ ंतथा उन्हें प्रभावित करने के विचार से प्रदान किए 
गए अनगु्रहों के बीच भेद व अतंर करना हमेशा आसान नहीं होता। तथापि सरल 
तथा सबुोधगम्य सीमा यह हो सकती ह ै कि पत्रकारों को अपने व्यावसायिक 
कर्तव्यों का निर्वाह करने में सहायता का एक समान अर्पण भलीभांति निर्धारित 
नीतियों के पैरामीटरों के अतंर्गत, सवुिधा के लिए व्यक्तियों में किसी प्रकार का 
भेदभाव किए बिना, किया जा सकता ह ैपरंत ुजब उसे किसी एक व्यक्ति या कुछ 
व्यक्तियों या स्थापनाओ ंतक प्रतिबंधित व सीमित कर दिया जाता ह ैतो वह  
अनगु्रह या पक्षपात हो जाता ह।ै

	 1985 से 1995 तक के बीच की अवधि में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा 
पत्रकारों को प्रदान किए गए अनगु्रहों के संबंध में परिषद द्वारा जनवरी, 1998 में 
दी गई रिपोर्ट के आधार पर, परिषद ने भविष्य में मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित 
दिशानिर्देश तैयार किए हैं:-

1. 	 आवास-मकान / फ्लैट / भमूि

	 पत्रकारों को आवास प्रदान करने के लिए सरकार बाध्य नहीं ह ैक्योंकि 
अपने कर्मचारियों को आवास प्रदान करना समाचारपत्र की स्थापनाओ ं का 
कर्तव्य ह।ै जहां कहीं भी, पत्रकारों को अधिकारियों द्वारा ऐसी सवुिधा प्रदान की 
जा रही ह,ै उसे वहां धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

	  प्रिंटिग प्रेसों को लगाने के लिए समाचारपत्र स्थापनाओ/ंव्यक्तियों को 
रियायती दरों पर भमूि का आवंटन अलाटी की अनचुित/अवैध समदृ्धि का स्रोत 
नहीं होना चाहिए।
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	 अतः समाचारपत्र स्थापनाओ/ंव्यक्तियों को भमूि के आवंटन संबंधी 
प्रस्तावों की अधिकारियों द्वारा अत्यंत सावधानीपरू्वक छानबीन की जानी 
चाहिए। समाचारपत्र स्थापनाओ ंको कोई भी भमूि रियायती दरों पर आवंटित 
नहीं की जानी चाहिए, यदि भमूि को अलाटी द्वारा प्रेस के कार्यों हते ुउसके प्रयोग 
के साथ-साथ वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी रखने का प्रस्ताव ह।ै

2. 	 कंपनियों में हिस्सों (शेयरों) का आवंटन

	वि शषे मलू्य पर आवंटित या किसी कोटे के अतंर्गत प्रदत्त शेयर एक 
अनगु्रह/पक्षपात ह।ै

3. 	 बस यात्रा /रेल यात्रा /परिवहन

	 जहां तक बड़े तथा मध्यम समाचारपत्रों का संबंध ह,ै यह एक अनगु्रह/
पक्षपात ह।ै इसके अलावा जो पत्रकार ऐसे समाचारपत्रों के साथ सम्बद्ध हैं जो 
लाभ में चल रह ेहैं उनका निःशलु्क/मफु्त बस/रेल/परिवहन की सवुिधाओ ंका 
लाभ उठाने का कोई औचित्य नहीं ह।ै ऐसे व्यय का वहन संबन्धित समाचारपत्रों 
द्वारा किया जाना चाहिए। तथापि लघ ुसमाचारपत्रों के मामले में, यह एक सवुिधा 
हो सकती ह।ै

 4. 	 विदेशी यात्राए ं

	 कंपनियों, निगमों तथा एयरलाइनों द्वारा वाययुान द्वारा यात्रा की सवुिधा 
प्रदान करना, उनके उत्पादों/ सेवाओ ंके संबंध में अनगु्रह या अनकूुल दृष्टि से 
लिखने के लिए एक प्रलोभन ह।ै जहां कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमतं्री 
तथा विदेश मतं्री या किसी अन्य मतं्री द्वारा सरकारी विदेशी दौरों का संबंध ह,ै 
उनके साथ कवरेज के लिए, निर्धारित मानदडंों के आधार पर एक बार चनेु 
गए समाचार पत्र के पात्र/ योग्य पत्रकार को ही नामित किया जाना चाहिए। 
समाचारपत्र के प्रबंधन कार्मिक का ऐसे दौरों की कवरेज के लिए चयन/ नामांकन 
नहीं किया जाना चाहिए।
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5. घरेल ूयात्रा, एयर लाइनों तथा अन्य द्वारा वाययुान के मफु्त टिकट:

	  यह पत्रकारों को, ऐसे टिकट प्रदान करने वाले वाणिज्यिक उद्यमों तथा 
एयर लाइसं को वाणिज्यिक रूप में बढ़ावा देने के लिए अनकूुल रिपोर्ट लिखने 
के लिए प्रेरित करता ह।ै

6. 	 मखु्यमतं्री की विवेकाधीन निधि से रोकड़/ नकद राशि का भगुतान

	 मखु्यमतं्री की विवेकाधीन निधि से, दरिद्र तथा निस्सहाय पत्रकारों को 
राहत के रूप में धन देने के अलावा अन्य को धनराशि का भगुतान पत्रकारिता 
के मिशन के प्रति बेईमानी को बढ़ावा देना ह।ै यह भ्रष्ट कार्यों को बढ़ावा देता ह।ै 
इसे मखु्यमतं्रियों द्वारा हतोत्साहित किया जा सकता ह।ै

7. वित्तीय सहायता नकद राशि

	वित्तीय  सहायता चाह ेव ेडॉक्टरी चिकित्सा के लिए ही दी गई हो, भी 
अनगु्रह में शामिल ह।ै यदि चिकित्सा सहायता ऐसी स्पष्ट नीति के अतंर्गत नहीं दी 
जा रही ह ैजो सामान्यतः ऐस ेबीमार तथा दीनहीन व्यक्तियों पर एक समान रूप से 
लाग ूहोती ह,ै जो अपनी डॉक्टरी चिकित्सा के व्यय का वहन नहीं कर सकते और 
कोई पत्रकार ऐस ेलाभार्थियों में हो। पत्रकारों को सी जी एच एस सवुिधा प्रदान 
करना असगंत ह ैक्योंकि यह सवुिधा केवल सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध होती 
ह।ै अपने कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सवुिधाओ ंकी व्यवस्था करना समाचारपत्र 
स्थापनाओ ंका उत्तरदायित्व ह ैऔर अधिकारियों को उससे बचना चाहिए।

8-9. 	 मीडिया कें द्रों के लिए फंड तथा पत्रकार एसोशिएशनों के लिए अनदुान 
अनगु्रह ह ैऔर यदि वह पत्रकारिता संबंधी कौशल के संवर्धन के लिए 
नहीं दिया जाता तो उसे बंद कर दिया जाना चाहिए।

10.	  गिफ्ट चकै जिनमें वे भी शामिल हैं, जो विज्ञापन एजेंसियों द्वारा चके 
अपने ग्राहकों के या अन्यथा, संबन्धित सामग्री के प्रकाशन के लिए 
प्रदान किए जाते हैं, अनगु्रह ह ैऔर परू्णतया निदा के योग्य ह।ै पत्रकारों 
को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।
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11.	 किसी भी रूप में भेंट का जिसका मलू्य चाह ेजो, निदा की जानी ह।ै

12.	  यदि कोई पत्रकार नि:शलु्क पार्किं ग की सवुिधा का प्रयोग अपने 
व्यवसायिक कार्य के अलावा किसी अन्य mn~ns';/कार्य के लिए करता 
ह ैतो वह एक अनगु्रह ह।ै

13. 	 अतिथि का आतिथ्य सत्कार

	निय मानसुार कार्यरत/ श्रमजीवी पत्रकार को राज्य का अतिथि नहीं 
माना जाना चाहिए। तथापि, जब प्रेस की टीमों को अपने व्यवसायिक कर्तव्यों 
का पालन करने के लिए किसी स्थान पर आमतं्रित किया जाता ह ैतो उनके 
लिए उचित व्यवस्था करना, इसका अपवाद होगा। मान्यता प्राप्त पत्रकारों द्वारा 
सरकारी अतिथि गहृों (गेस्ट हाउसों) में ठहरना उस स्थिति में अनमुेय ह ैजब वह 
उसके व्यवसायिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए ह।ै

14.	  कर मकु्त कैमरों तथा कंप्यूटरों का आयात

	 अपनी कार्मिकों को कैमरा /कंप्यूटर प्रदान करना समाचारपत्र स्थापना 
का कर्तव्य ह।ै सरकार द्वारा एक विशषे श्रेणी के व्यक्तियों को कर/ शलु्क मकु्त 
कैमरों तथा कंप्यूटरों के आयात की अनमुति देना, एक अनगु्रह /पक्षपात ह।ै 
तथापि, यह सवुिधा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकारों, लघ ुसमाचार पत्रों को प्रदान 
की जा सकती ह,ै बशर्ते कि इसका दरुुपयोग ना किया जाए ।

15. 	 बीमा किश्त

	 पत्रकारों के बीमें की किश्त का भगुतान करना सरकार का दायित्व नहीं 
ह।ै समाचारपत्र स्थापना या संबंधित व्यक्ति को उसका भगुतान करना चाहिए ।

16. 	 पत्रकारों के रिश्तेदारों को, लिहाज के लिए तथा योग्यता के अलावा और 
दसूरे लिहाज से नौकरी देना, उसे परू्णतया प्रलोभन देने का परूा प्रयास ह ै
और उस पर प्रतिबंध होना चाहिए।
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17. 	 समस्त नागरिकों के लिए पहले से निर्धारित नीति की सीमा के अतंर्गत 
ऋणों की स्वीकृति की अनमुति दी जा सकती ह।ै परंत ुजब ऋण केवल 
पत्रकारों को दिया जाता ह ैया ब्याज़ की घटी दरों पर दिया जाता ह ैया 
जब देय ब्याज़ या मलूधन की राशि को समाप्त /बट्टे खाते में डाल दिया/ 
माफ कर दिया जाता ह ैतो ऐसा कार्य अनचुित अनगु्रह पक्षपात के बराबर 
ह ैऔर इसे रोका जाना चाहिए।

18.	  समितियों में नामांकन 

	 कुछ राज्यों में पत्रकारों को कुछ संगठनों तथा संस्थाओ ंजैसे लोक सेवा 
आयोग, में नामित किया जाता ह ैऔर उन्हें राज्यमंत्री कैबिनेट मतं्री की हसैियत 
भी प्रदान की जाती ह।ै यह गलत चलन ह।ै ऐसी समितियों में व्यवसायिक संगठनों 
द्वारा नामांकन को छोड़कर जिनमें विभिन्न व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए कोटा होता ह,ै यह चलन अनगु्रह ह ैऔर इसे रोका जाना चाहिए।

19. 	 किसी पत्रकार को पीसीओ/ फ़ैक्स/ फोन बथू या सेंटर को आवंटित 
करना अनगु्रह व पक्षपात ह,ै यह चलन बंद होना चाहिए।

20. 	 पेंशन संबंधी लाभ

	 क्योंकि मीडिया सरकार का अगं नहीं ह,ै जब यह सवुिधा सरकार द्वारा 
केवल मीडिया के व्यक्तियों को प्रदान की जाती ह ैतो यह अनगु्रह हो जाता ह।ै

21. प्रेस क्लब- निधि (फंड्स) का चदंा

	 यह पद्धति समस्त देश में प्रचलित ह ै और मखु्यमतं्रियों/ मतं्रियों, 
राजनीतिक नेताओ,ं कंपनियों तथा निगमों द्वारा केवल सही प्रेस क्लबों को ही 
नहीं बल्कि संदिग्ध प्रकृति/ स्वरूप वाले क्लबों को भी चदंा खलेु हाथों दिया जा 
रहा ह।ै बाद वाले मामले में यह पत्रकारों को प्रलोभन देने का एक प्रयास ह ैताकि 
वे दाताओ ंके विषय में अनकूुल रिपोर्ट दे दें। इसे रोका जाना चाहिए।
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22. परुस्कार

	 अप्रमाणिक व नकली परुस्कार देने की पद्धति पर प्रतिबंध लगाने की 
आवश्यकता ह।ै धोखबेाजों व ठगों द्वारा परुस्कारों तथा पारितोषिक की बिक्री के 
ऐसे उदाहरण हैं जो उससे रुपया कमाते हैं। केवल ठग ( रैकेटिय र) बल्कि परुस्कार 
प्राप्त करने वाले भी परुस्कारों की निधि में प्राय: चदंा देते हैं।

23. 	 पत्रकारों के रूप में उनकी स्थिति के कारण ऐसे लोगों को दकुानों का 
आवंटन एक स्पष्ट अनगु्रह ह ैऔर इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए।

24. 	 मान्यता व प्रत्यायन कार्डों को प्रदान करना, नियमानसुार सरकारी तथा 
सार्वजनिक प्राधिकरण विज्ञापन, चनुाव की बैठकों के दौरान सवुिधाए,ं 
पत्रकारिता संबंधी सम्मेलनों, संगोष्ठियों (सेमिनारों) आदि के लिए खर्च, 
प्रेस कक्ष प्रदान करना, प्रेस पार्टियों को आमंत्रित करना, प्रकाशन सामग्री 
देना, पत्रकार को प्रशिक्षण प्रदान करना, अनगु्रह या पक्षपात में शामिल 
नहीं ह।ै वे अनिवार्य सवुिधाए ं हैं जो उनके व्यवसायिक कर्तव्यों का 
पालन करने के लिए पत्रकारों को प्रदान की जाती हैं। 

छ)	 एकांतता का अधिकार- सार्वजनिक व्यक्ति तथा प्रेस- 
1998

	  इस मामले पर राष्ट्रीय तथा अतंर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर गर्मागर्म बहस हो 
रही ह।ै यह fuf'pr प्रतीत होता ह ैकि एकांतता का अधिकार निर्द्वंद/ निर्बाध 
नहीं हो सकता, फिर भी मीडिया को स्वय आत्मसंयम दर्शाना होता ह ैऔर 
सार्वजनिक व्यक्ति की एकांतता का सम्मान करना पड़ता ह।ै यदि सार्वजनिक 
व्यक्ति की एकांतता तथा उसके व्यक्तिगत आचरण, कार्यकलापों, गतिविधियों, 
आदतों तथा चरित्र की विशषेताओ ंके संबंध में जिनका जनहित पर अतिक्रमण 
या प्रभाव होता ह,ै जानने का जनता के अधिकार के बीच संघर्ष होता ह ैतो पहले 
को बाद वाले के जनता के अधिकार के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए।
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 	 तथापि, यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक होगी कि जो चीज जनता के 
प्रति हित या रुचि की ह ैवह जनहित, के साथ समानार्थी नहीं ह ैऔर वह अतंिम 
व आधारभतू परीक्षण होना चाहिए जिसका पत्रकारों को प्रत्येक अलग-अलग 
मामले की परिस्थितियों में स्वय ही प्रयोग करना चाहिए।

	 उपर्युक्त को चित्रित करते हुए परिषद निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार 
करती ह-ै

	 “एकांतता का अधिकार एक अलंघनीय (परमपावन) मानवाधिकार ह।ै 
तथापि, एकांतता की मात्रा एक व्यक्ति से दसूरे व्यक्ति तथा एक संस्था से दसूरी 
संस्था की अलग-अलग होती ह।ै सार्वजनिक व्यक्ति/जन नेता जो जनता की 
ताक व नजर के नीच ेजनता के एक दतू/ प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता ह,ै यह 
आशा नहीं कर सकता कि उसे एकांतता उसी मात्रा में मिले जितनी मात्रा में एक 
निजी व्यक्ति को मिलती ह।ै उसके कार्य तथा आचरण क्योंकि जन रूचि/ हित 
के होते हैं, (“जनरुचि/ हित” “जनता के प्रति रुचि/ हित” से भिन्न तथा अलग 
हैं।) चाह ेवे एकांत में किए गए हों, परंतु उन्हें प्रेस के माध्यम द्वारा जनता की 
जानकारी में लाया जा सकता ह।ै तथापि, प्रेस का इस बात को lqfuf'pr करने 
का एक संगत/ अनुरूप कर्तव्य होता ह ैकि सार्वजनिक व्यक्ति के जनहित/ रुचि 
से संबंधित ऐसे कार्यों तथा आचरण के संबंध में सूचना उत्तम व निष्पक्ष साधनों 
से प्राप्त की गई ह,ै वह समचुित रूप में सत्यापित ह ैऔर उसकी बात सही ढंग 
से रिपोर्ट की गई ह।ै जनता की ताक या दृष्टि से दरू किए गए या संचालित कार्यों 
के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए, प्रेस से यह आशा नहीं की जाती की वह 
निगरानी की युक्तियों का प्रयोग करें। निजी बातचीत तथा चर्चाओ ंके विषय 
में सूचना व जानकारी प्राप्त करने के लिए, जहां प्रेस से आशा की जाती ह ैकि 
सार्वजनिक व्यक्ति को तंग ना करें वहां सार्वजनिक व्यक्तियों से भी यह आशा 
की जाती ह ैकि अपनी कार्यप्रणाली में अधिक खलुापन लाएं और जनता को 
अपने प्रतिनिधियों के कार्यों के विषय में, जानकारी देने के प्रेस के अपने कर्तव्य 
का पालन करने में उसे सहयोग दें।”
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	 यह fuf'pr ह ै कि उपर्युक्त व्यापक दिशानिर्देश जिन्हें सच्चे भाव व 
अभिप्राय से तैयार किया गया ह,ै प्रेस के सूचना तक पहुचँने के अधिकार 
तथा सार्वजनिक व्यक्ति के एकांतता के अधिकार के बीच एक संतुलन उत्पन्न 
करेंगे।

ज) 	 उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अनुसार विदेशी विज्ञापनों 
के प्रकाशन हेतु आदर्श मार्गदर्शी सिद्धांत

	 उत्प्रवास अधिनियम 1983 के उल्लंघन में प्रकाशित किए जा रह े
विदेशी नौकरियों के विज्ञापनों को देखते हुए प्रकाशकों के लिए मार्गदर्शी 
सिद्धांत जारी करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परिषद से अनुरोध 
किया। परिषद ने उत्प्रवास महासंरक्षक के परामर्श से निम्नलिखित आदर्श 
मार्गदर्शी सिद्धांत स्वीकार किए :-

1.	 उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 16 के उपबंधों के अनसुार, कोई 
भी नियोक्ता भारत के बाहर किसी नागरिक की रोजगार के लिए भर्ती 
(क) ऐसी भर्ती करने के लिए अधिनियम के अतंर्गत सक्षम भर्ती एजेंट 
के माध्यम से, अथवा (ख) इस संबंध में जारी वैध परमिट के अनसुार के 
सिवाय नहीं कर सकता।

2.	  उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 में प्रावधान ह ैकि कोई भी भर्ती 
एजेंट, मतं्रालय में पंजीकरण प्राधिकारी अर्थात उत्प्रवासी महासंरक्षक 
द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अतंर्गत और इसके अनसुार के अलावा विदेश 
में रोजगार के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती का कारोबार शरुु अथवा 
जारी नहीं रखगेा।

3.	 इसी प्रकार, विदेशी नियोक्ता अथवा प्रोजेक्ट निर्यातक, मतं्रालय, नई 
दिल्ली अथवा रोजगार वाले देश में भारतीय मिशन से परमिट प्राप्त करने 
के i'pkr~ ही विदेश में रोजगार के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती कर 
सकता ह।ै
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4.	 पंजीकृत भर्ती एजेंटों के लिए भर्ती हते ुविज्ञापन देनेे हते ुअपनी, पंजीकरण 
प्रमाण पत्र संख्या दर्शाना अनिवार्य ह।ै इसी प्रकार, विदेशी नियोक्ताओ ं
और प्रोजेक्ट निर्यातकों को भी विज्ञापन देते हुए परमिट संख्या भी 
दिखानी होगी।

5.	  भर्ती एजेंटों के मामलों में पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति और विदेशी 
नियोक्ताओ ंतथा प्रोजेक्ट निर्यातकों के मामले में परमिट पत्र की प्रति को 
विज्ञापन प्रपत्र के साथ उनके सही व्यक्ति होने के प्रमाण के रूप में सलंग्न 
करने के लिए कहा जा सकता ह।ै

6.	  सभी विज्ञापनदाताओ ंको अपने विज्ञापन में निम्नलिखित का उल ल्ेख 
करने के लिए कहा जा सकता ह:ै-

(क)	 पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या/ परमिट संख्या

(ख)	 टेलीफोन नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर, ईमले नंबर सहित परूा पता (ये 
परेू पते के साथ में दिए जा सकें गे परंत ुसंचार माध्यम के रूप में 
नहीं)

(ग)	  आवेदन पत्र संबंधी कार्रवाई अथवा किसी अन्य mn~ns'; से 
आवेदक से कोई शलु्क नहीं लिया जाएगा।

(घ)	 पदों/ नौकरियों का नाम

(ड.)	  प्रत्येक श्रेणी में स्थिति/ रिक्तियों की संख्या, और

(च)	  नौकरी की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रस्तावित वेतन

7. 	 कोई संदेह होने पर प्रकाशक मांग पत्र और मखु्तारनाम ेकी प्रतियों जोकि 
विदेशी नियोक्ता अथवा प्रयोजक द्वारा एजेंट को दी गई होंगी, की मांग 
भी कर सकता ह ैजिनके आधार पर कथित विज्ञापन जारी किया जा रहा 
ह।ै
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8. 	 उत्प्रवासी महासंरक्षक, मतं्रालय, नई दिल्ली अथवा उत्प्रवासियों के 
संरक्षक के आठ कार्यालय, जोकि दिल्ली, मुबंई, चने्नई, कोलकाता, 
तिरुवनंतपरुम, कोचिन, चडंीगढ़ और हदैराबाद में स्थित ह,ै से भी 
स्पष्टीकरण मांगा जा सकता ह।ै

9. 	 इसके अतिरिक्त, पंजीकृत भर्ती एजेंटों की सचूी विदेशी भारतीय कार्य 
मतं्रालय की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती ह,ै अर्थात ्एचटीटीपी:// 
एमओआईए.जीओवी.आईएन

झ) 	 बाल अधिकार सरुक्षा सबंंधी दिशानिर्देश

बच्चों के सबंंध में रिपोर्टिंग के लिए तैयार किए गए दिशानिर्देश 

1. 	कि सी बच्चे को और कलंकित न करें, ऐसा चित्रण या विवरण न दें 
जिससे बच्चे के प्रति नकारात्मक प्रतिघात हो जिसमें अतिरिक्त शारीरिक 
और मानसिक हानि पहुचंाना भी शामिल ह ै जिससे उसका स्थानीय 
समदुाय द्वारा जीवनपर्यंत दरुुपयोग किया जाए, बच्चे के साथ भेदभाव 
या उसका बहिष्कार किया जाए।

2.	 बच्चे की कहानी या छवि के संबंध में हमशेा यथार्थ संदर्भ दें।

3.	 बच्चे का वर्णन हमशेा पीड़ित के रूप में करें।

4.	 हमशेा बच्चे के नाम में परिवर्तन कर दें और ऐसे बच्चे की पहचान 
धुधंली कर दें जिसे निम्नलिखित के रूप में पहचाना जाता ह:ै

i. 	य ौन शोषण या शोषण का शिकार;

ii. 	 शारीरिक या यौन शोषणकर्ता;

iii. 	 एचआईवी से ग्रसित या एड्स वाला बच्चा बशर्ते कि वह बच्चा, 
उसके मां-बाप या संरक्षक इस संबंध में सचूित सहमति न दे दें;

iv. 	कि सी अपराध के लिए दोषी या दोषसिद्ध बच्चा।
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	 जोखिम या संभावित जोखिम के खतरे या प्रतिशोध की कुछ 
परिस्थितियों में ऐसे बच्चे के नाम में परिवर्तन कर दें या उसकी 
पहचान को धमूिल कर दें जिसे निम्नलिखित के रूप में पहचाना 
जाता हो:

(क)	  वर्तमान में या परू्व में लड़ाकू बच्चा;

(ख)	  कोई शरण चाहने वाला, शरणार्थी या आतंरिक रूप से 
विस्थापित व्यक्ति।

5. 	 कुछ मामलों में बच्चे की पहचान का उपयोग करना - उसका नाम और/
या उसकी पहचान योग्य छवि बच्चे के हित में उत्तम होती ह।ै लेकिन 
जब कभी बच्चे की पहचान का उपयोग किया जाता ह ैतो उन्हें नकुसान 
पहुचंने से बचाया जाना चाहिए और किसी कलंक या प्रत्याघात से 
बचाना चाहिए। ऐसे विशषे मामलों के कुछ उदाहरण इस प्रकार ह:ै

 i. 	य दि कोई बच्चा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का 
प्रयोग करने की इच्छा रखते हुए और इस बात के लिए कि उसकी 
राय को सनुने का अधिकार उसे देने हते ुकिसी रिपोटर से संपर्क  
करता ह;ै

ii. 	य दि कोई बच्चा सक्रियवादी या सामाजिक संगठन के 
दीर्घकालिक कार्यक्रम का हिस्सा हो और वह अपनी पहचान 
उस रूप में करना चाहता हो;

 iii. 	य दि कोई बच्चा ऐसे मनो-सामाजिक कार्यक्रम में लगा हो और 
इस बात का दावा करता हो कि उसका नाम और पहचान उसके 
स्वस्थ विकास का भाग ह।ै

6.	 बच्चे ने जो कुछ कहा, उसकी यथार्थता की पषु्टि अन्य बच्चों से या 
वयस्कों से और बेहतर होगा कि दोनों से की जाए।
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7. 	य दि इस बात में कोई संदेह हो कि कोई बच्चा जोखिम में ह ैतो सामान्य 
स्थितियों में बच्चे के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाए न कि किसी बच्चे 
विशषे के संबंध में। इस बात का कोई महत्व नहीं ह ै कि यह कहानी 
समाचारयोग्य कितनी ह।ै

 ञ) 	 आदर्श प्रत्यायन/ विज्ञापन नियमावली, 2014

1. 	 भारतीय प्रेस परिषद द्वारा तैयार की गई यह नियमावली कें द्रीय 
और राज्य सरकारों की प्रत्यायन नियमावली को तैयार करने 
और कार्यान्वित करने के लिए दिशानिर्देश के रूप में कार्य करेगी। 
यह आदर्श नियमावली प्रत्यायन को lqfuf'pr करने के लिए- 
कें द्र/ राज्य सरकार से संबंधित समाचारों को कवर करने के लिए 
तैयार की गई ह।ै इसे प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता सहित 
लोकहित में निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ स्वीकृत और नवीकृत 
किया गया ह।ै

2. 	 परिभाषाए:ं

(i)	 प्रत्यायन: प्रत्यायन से तात्पर्य ह ै मीडिया संगठनों के 
संवाददाताओ/ं संपादकों को दी जाने वाली मान्यता (जैसाकि उप-
खडं IV में परिभाषित किया गया ह)ै ताकि वे समाचार सामग्री, 
लिखित और चित्रित तक पहुचं बना सके, समाचार एकत्र करने 
के लिए मखु्यालयों और अन्य कें द्रों में सरकारी कार्यालयों और 
अधिकारियों से संपर्क  बना सकें , सरकार के क्रियाकलापों के 
काननूों, नियमों, अधिसचूनाओ,ं प्रेस प्रकाशनियों, पषृ्ठभमूि लेखों 
आदि तक पहुचं बना सके और सरकारी समारोहों, प्रेस कॉन्फ्रें स, 
सांविधिक समारोहों और सरकार के अन्य क्रियाकलापों में बिना 
किसी रुकावट के निमतं्रण प्राप्त कर सके और प्रवेश कर सकें  तथा 
उन्हें समाचार एकत्र करने से संबंधित यात्रा, अनसुंधान दस्तावेज 
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आदि के रूप में सवुिधा मिल सके। समिति द्वारा लिए गए निर्णय 
के अनसुार यह प्रत्यायन परेू देश, राज्य, नगर, जिला या तहसील 
में उपलब्ध होना चाहिए।

(ii) 	 संवाददाता: संवाददाता से तात्पर्य समाचारपत्र, पत्रिका, न्यूज़ 
एजेंसी, टेलीविजन चनैल, रेडियो संगठन या न्यूज़ पोर्टल द्वारा 
नियोजित श्रमजीवी पत्रकार से ह ैताकि वह इस नियमावली के 
खडं 2 (iv) में यथापरिभाषित समाचारपत्र, पत्रिका, टेलीविजन 
चनैल, रेडियो संगठन या समाचार पोर्टल के लिए नियमित रूप 
से समाचारों को एकत्र और फ़ाइल कर सकें । प्रिंट मीडिया के 
श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा में समाचारपत्र, पत्रिकाए ं और 
समाचार एजेंसियां भी शामिल हैं और उनकी समान्यतः वही 
परिभाषा होगी, जो श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में दी गई ह।ै

(iii) 	 कैमरामैन: कैमरामनै से तात्पर्य समाचार घटनाओ ंका चित्र या 
वीडियोग्राफ लेने के लिए मीडिया संगठनों द्वारा नियोजित फोटो 
और टेलीविज़न कैमरामनै से ह।ै

(iv) 	 सपंादक: संपादक से तात्पर्य समाचारपत्र, पत्रिका, टेलीविजन 
चनैल, रेडियो संगठन, समाचार पोर्टल के संपादक से ह,ै जो उस 
संगठन के समाचारों के चयन और संपादकीय नीति का प्रभारी 
होता ह ै । इसमें एडिटर इन चीफ़, प्रबंध संपादक, कार्यपालक 
संपादक, स्थानीय संपादक और विषय-वस्तु प्रमखु भी  
शामिल हैं।

(v) 	 मीडिया सगंठन: मीडिया संगठन से तात्पर्य पीआरबी 
अधिनियम, टेलिविजन चनैलों के लिए अपलिकिग गाइडलाइसं 
और एफएम स्टेशन, प्रसार भारती अधिनियम आदि जैसी संगत 
काननू और नियमों के अधीन भारत सरकार/ राज्य सरकारी 
एजेंसियों द्वारा मान्यताप्राप्त समाचारपत्र, पत्रिका, टेलीविजन 
चनैल, रेडियो संगठन, न्यूज़ पोर्टल से ह।ै
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 (क) 	 समाचार मीडिया में समाचारपत्र, तार सेवा, बेतार सेवा, 
समाचार एजेंसी, समाचार फीचर एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक 
मीडिया एजेंसी, समाचारों वाला न्यूज़ पोर्टल और 
सार्वजनिक समाचार की टिप्पणियां भी शामिल होंगी।

(ख)	 समाचारपत्र की वही परिभाषा होगी, जो प्रेस और 
पसु्तक पंजीकरण अधिनियम,1867 में दी गई ह।ै दनैिक 
समाचार पत्र सप्ताह में कम से कम पाँच दिन प्रकाशित 
किया जाएगा, साप्ताहिक और पाक्षिक समाचारपत्र के 
वर्ष में कम से कम क्रमशः 45 या 22 अकं होंगे।

(ग) 	 न्यूज एजेंसी तार और बेतार संगठन होगा, जो कई 
मीडिया संगठनों को, जिनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक 
मीडिया दोनों शामिल हैं, को हर पल या दनैिक आधार 
पर समाचार देगी।

(घ) 	 न्यूज़ फीचर एजेंसियां ऐसी एजेंसियां होंगी, जो 
साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर समाचार संगठनों 
को वर्तमान कार्यों के आधार पर समाचार और फीचर 
भजेेंगी।

(ड़.) 	 रेडियो सगंठन से तात्पर्य ऐसे मीडिया संगठन से ह ैजो 
न्यूज़ बलुेटिन का प्रसारण करता ह ै और समसामयिक 
कार्यक्रम चलाता ह,ै जिसमें आकाशवाणी भी शामिल ह ै
जो प्रसार भारती अधिनियम के अधीन कार्य करता ह।ै

(च) 	 टेलीविजन चैनल का वही अर्थ होगा, जैसाकि सचूना 
और प्रसारण मतं्रालय के दिशानिर्देशों के अधीन समाचार 
और समसामयिक चनैलों की अनमुति दी जाती ह।ै
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(छ)	 टेलीविजन और रेडियो न्यूज़ एजेंसी मीडिया संगठन 
होंगे, जो टेलीविजन चनैलों और रेडियो स्टेशनों को न्यूज़ 
क्लिप देंगे।

 (ज)	 विदेशी समाचारपत्र और विदेशी समाचार एजेंसियां 
मीडिया संगठन होंगे, जो क्रमशः खडं 2(ख) और 2(ग) 
में निर्धारित मापदडंों को व्यापक रूप से परूा करते हैं।

 (झ)	 विदेशी टेलीविजन चैनल ऐसे मीडिया संगठन होंगे, 
जो सचूना और प्रसारण मतं्रालय के समाचार और 
समसामयिक चनैलों के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित 
मापदडंों को व्यापक रूप से परूा करते हैं।

 (ञ)	  समाचार पोर्टल समाचार वेबसाइट ह,ै जो लगातार 
समाचार कवरेज और समसामयिक फीचरों को उपलब्ध 
कराती हैं।

(vi) 	 प्रत्यायन कार्ड: पीआईबी या राज्य सचूना विभाग ऐसे सभी 
संवाददाताओ ंऔर संपादकों को फोटो पहचानपत्र जारी करेंगे, 
जिन्हें समिति द्वारा प्रत्यायन दिया गया ह ै और जब कभी 
आवश्यक हो, इस कार्ड को कें द्रीय और राज्य सरकारों के सभी 
परिसरों में प्रवेश के लिए प्राधिकृत किया जाएगा जिससे उन्हें 
आगंतकु पास प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(vii) 	 समिति: प्रत्यायन पर विचार करने और मजंरू करने के लिए तथा 
प्रत्यायित संवाददाताओ ंऔर समाचार संगठनों द्वारा समाचार 
एकत्र करने की सवुिधा के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश 
करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति राज्य सरकारें स्थानीय 
आवश्यकताओ ंके अनसुार जिला या तहसील (मडंल) स्तरीय 
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प्रत्यायन समिति गठित करेंगी।

3. 	प्रे स प्रत्यायन समिति एक स्थाई संगठन होगा, जिसकी सदस्यता 
प्रत्येक दो वर्ष में बदली जाएगी। समिति के कार्यो में कोई विराम 
नहीं होगा और सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह 
lqfuf'pr करें कि नए सदस्यों का नामांकन पिछली समिति के 
कार्यकाल की समाप्ति से पहले राजपत्र में प्रकाशित किए जाए।ं 
यदि सरकार नए सदस्यों का नामांकन नहीं कर पाती ह ैतो परुानी 
समिति तब तक बनी रहगेी जब तक कि नई समिति का गठन 
किया जाता ह।ै

4. 	 (क)	  प्रेस प्रत्यायन समिति में कम से कम 9 सदस्य होंगे, 
जो राष्ट्रीय /राज्य स्तर के संपादकों, संवाददाताओ,ं 
कैमरामनैों और कार्टूनिस्टों के रूप में विभिन्न मान्यताप्राप्त 
मखु्य मीडिया संगठनों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन संगठनों 
में प्रतिनिधि शामिल होंगे और कें द्र या राज्य में पत्रकारों 
की श्रेणी की सदस्यता का उचित प्रतिनिधित्व करेंगे।

	 (ख) 	 कें द्र या राज्य सरकार द्वारा गठित प्रत्येक प्रत्यायन समिति 
में भारतीय प्रेस परिषद का प्रतिनिधि होगा।

		  बेहतर होगा कि इसमें ऐसा सदस्य शामिल हो, जो 
यथास्थिति राज्य या नगर विशषे में रहता हो।

	 (ग) 	 कोई भी सदस्य लगातार दो कार्यकाल तक नहीं बना 
रहगेा।

5. 	 महानिदेशक, मीडिया और संचार, कें द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति 
के सदस्य-सचिव होंगे और राज्य सरकार के सचूना निदेशक/ 
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आयकु्त राज्य स्तरीय प्रत्यायन समिति के सदस्य- सचिव होंगे। 
जिला या मडंल स्तरीय समिति में जिला सचूना/ जनसंपर्क  
अधिकारी सदस्य- सचिव होंगे। सदस्य- सचिव समिति की 
बैठकों को आयोजित करने, कार्यसचूी तय करने और समिति के 
निर्णयों को लाग ूकरने के लिए जिम्मेदार होगा।

6.	 समिति का अध्यक्ष कोई ऐसा वरिष्ठ पत्रकार होगा, जिसे कें द्र 
या राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाए। अध्यक्ष को संबंधित 
सरकार के प्रत्यायित संवाददाता के रूप में कम से कम 10 वर्ष 
का अनभुव होना चाहिए और वह लगातार दसूरे कार्यकाल के 
लिए पात्र नहीं होना चाहिए।

7.	 इस समिति की बैठकें  तिमाही में या यदि आवश्यक हो तो तो 
बार-बार होंगी। समिति की बैठक का कोरम कुल सदस्यता का 
50 प्रतिशत होगा। बैठकों के लिए कम से कम 15 दिनों का 
नोटिस दिया जाएगा, बशर्ते  अध्यक्ष इस बात से संतषु्ट हो कि 
असाधारण परिस्थितियों के कारण बैठक कम समय के नोटिस 
पर भी बलुाई जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में भी ऐसी असाधारण 
बैठक का निर्णय अस्थायी रूप से विधिमान्य होगा, बशर्ते उसे 
15 दिन के नोटिस के बाद बलुाई जाने वाली समिति की बैठक 
में स्वीकार न किया जाए।

8. 	 समिति में समाचारपत्रों, न्यूज एजेंसियों, पत्रिकाओ,ं टीवी चनैल, 
रेडियो संगठनों, समाचार पोर्टल को शामिल किया जाएगा, बशर्ते 
कि वे यथास्थिति अपने पाठकों, खरीदारों, दर्शकों, श्रोताओ ंको 
समसामयिक समाचार देने के आधारभतू मापदडं को परूा करते 
हों। उन्हें अपनी विषय वस्तु का कम से कम 50 प्रतिशत सामान्य 
जनता की रूचि के समाचारों/ टिप्पणियों के रूप में देना चाहिए। 



107

इस संबंध में समिति का निर्णय अतंिम होगा कि किसी समाचार 
की विषय- वस्तु इस 50 प्रतिशत को परूा करती ह ैया नहीं। इन 
संगठनों ने संगठन के रूप में प्रत्यायन के लिए पात्र होने से कम 
से कम 6 महीने पहले की अवधि तक समाचार संगठन के रूप में 
कार्य किया हो। लेकिन यदि किसी प्रकाशन ने अपने प्रकाशन की 
अवधि में परिवर्तन कर दिया हो, लेकिन वह सामान्य जनता की 
रूचि के समाचार/ टिप्पणियों के रूप में कम से कम 50 प्रतिशत 
विषय- वस्तु को प्रकाशित करता रहता ह ैतो उसकी सदस्यता 
बनी रहगेी। समिति द्वारा मान्यता दिए जाने के लिए आवेदन करने 
वाले सभी समाचारपत्र/ पत्रिकाए ंभारतीय प्रेस परिषद से बेबाकी 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

9. 	 लेकिन यदि समिति सर्वसम्मति से इस बात से संतषु्ट हो कि किसी 
समाचार संगठन को उसके प्रचालन के दिन से ही अस्थायी 
प्रत्यायन की आवश्यकता ह ैतो समिति ऐसे आवेदक संगठन को 
थोड़ी संख्या में प्रत्यायन दे सकती ह ैजिसका वह स्थायी दावा 
नहीं करेगा। ऐसे संगठन को दी गई अनमुति उस स्थिति में वापस 
ली जाएगी, यदि वह कार्य करना बंद कर देता ह ैया समसामयिक 
समाचारों का प्रसार बंद कर देता ह।ै संगठन का यह कर्तव्य ह ै
कि वह उस स्थिति में सरकार को सचूित करें, यदि यह बंद किया 
जा रहा हो या गैर- समाचारों को लेकर विषय-वस्तु में परिवर्तन 
किया जा रहा हो।

10. 	 समाचारपत्रों और पत्रिकाओ ंके परिचालन, खरीदारों की संख्या 
और न्यूज़ एजेंसी के कुल कारोबार, टी वी चनैलों और रेडियो 
संगठनों के कुल कारोबार, उसके पषृ्ठों के प्रभावी होने और न्यूज़ 
पोर्टल के कुल कारोबार के आधार पर समिति ऐसे संपादकों, 
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संवाददाताओ,ं फोटोग्राफरों, कार्टूनिस्टों, कार्टोग्राफ़रों, टीवी 
कैमरामनैों, रेडियो कार्यपालकों आदि की संख्या निर्धारित 
करेगी, जिन्हें सरकार द्वारा प्रत्यायन दिया जा सकता ह।ै लेकिन 
यदि संगठन इन मापदडंों के बढ़ने या घटने का प्रमाण देता ह ैतो 
समिति तदनसुार उसे कोटा देगी।

11. 	 भारत सरकार से संपादक/ संवाददाता/ कार्टूनिस्ट/ कार्टोग्राफर 
या फोटोग्राफर/ टीवी कैमरामनै/ रेडियो कार्यपालक के प्रत्यायन 
के आवेदनपत्र पर विचार करने के लिए किसी समाचार संगठन 
में कम से कम 5 वर्ष का ऐसा अनभुव अपेक्षित ह,ै जिसे समिति 
स्वीकार करे। राज्य या जिला स्तर पर राज्य सरकार से प्रत्यायन 
के लिए कम से कम तीन वर्ष का अनभुव अपेक्षित ह।ै

12. 	 प्रत्यायन के प्रयोजन के लिए संपादकों को ऐसा माना जाना 
चाहिए कि वे समाचार एकत्र करने के कार्य में लगे हैं और उन्हें 
प्रत्यायन दिया जाना चाहिए। समिति स्वय यह संतषु्टि करेगी कि 
आवेदक समाचार संगठन में परू्णतः नियोजित ह।ै समिति अपनी 
संतषु्टि करने के लिए समाचार क्लिपिंग, वीडियो क्लिप, रेडियो 
क्लिप आदि की मांग कर सकती ह।ै इसके अलावा, वह नियोजन 
प्रमाणपत्र मांग सकती ह,ै जो संपादक द्वारा जारी किया जाने 
वाला इस आशय का प्रमाणपत्र होता ह ैकि आवेदक समाचार 
रिपोर्टिंग के कार्य में लगा हुआ ह।ै समिति विज्ञापन या बिक्री का 
कार्य करने वाले लोगों को प्रत्यायन नहीं देगी, जो यह दावा करते 
हैं कि वे भी संवाददाता हैं।

13. 	 अपनी यह संतषु्टि होने पर कि आवेदक एक प्रत्यायित संवाददाता 
बनने की पात्रता को परूा करता ह,ै समिति प्रत्यायन दिए जाने की 
अनमुति देगी, बशर्ते कि समाचार संगठन का कोटा उपलब्ध हो।
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14. 	 समिति द्वारा अनमुोदन दिए जाने की तारीख से 15 दिन के अदंर 
सरकार संबंधित पत्रकार को प्रत्यायन कार्ड जारी कर देगी।

15. 	य दि समिति किसी मीडिया संगठन या मीडिया संगठन की ओर 
से किसी पत्रकार के प्रत्यायन संबंधी आवेदनपत्र को अस्वीकार 
कर देती ह ैतो आवेदक संगठन/ व्यक्ति को अस्वीकृति के कारणों 
के बारे में लिखित में सचूित किया जाएगा। आवेदक संगठन/ 
व्यक्ति अपने आवेदनपत्र में संशोधन कर सकता ह ैया समिति के 
समक्ष पनुर्विचार के लिए अन्य संगत तथ्यों को रख सकता ह।ै 
लेकिन ऐसे पनुर्विचार के बाद समिति का निर्णय अतंिम होगा।

16. 	 समिति स्वतंत्र लेखन करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों को प्रत्यायन दे 
सकती ह,ै बशर्ते कि वे समाचार संगठनों की ओर से कम से कम 
15 वर्ष तक प्रत्यायित संवाददाता रह ेहों और बशर्ते कि वे यह 
प्रमाण दिखा सकें  उनका मखु्य व्यवसाय पत्रकारिता ह ैऔर वे 
पत्रकारिता से ही अपना जीवन यापन कर रह ेहैं।

17. 	 समिति ऐसे पत्रकारों को विशषे प्रत्यायन दे सकती ह,ै जिन्होंने 
प्रत्यायित संवाददाताओ ंके रूप में लंबी और विशिष्ट सेवा की 
हो, बशर्ते कि वे 58 वर्ष से अधिक आय ुके हों और कम से कम 
15 वर्ष की अवधि तक प्रत्यायित रह ेहों और अपनी सेवा की 
मान्यता के समय सक्रिय रुप से पत्रकारिता से जडु़े हों।

18. 	 संपादकों, संवाददाताओ,ं कार्टूनिस्टों, कार्टोग्राफ़रों, फोटोग्राफरों, 
टीवी कैमरामनैों, रेडियो कार्यपालकों आदि को जारी किए जाने 
वाला प्रत्यायन कार्ड दो वर्ष की अवधि तक मान्य होगा। समिति 
के सामान्य निदेश के अनसुार प्रेस सचूना ब्यूरो या संबंधित राज्य 
सरकारी विभाग सभी प्रत्यायित पत्रकारों के प्रत्यायन का दो वर्ष 



110

में एक बार नवीकरण करेगी और यह lqfuf'pr करेगी कि एक 
दिन के लिए भी उन्हें सवुिधा से वचंित नहीं रखा गया ह।ै

19. 	य दि कोई संवाददाता एक से अधिक संगठन के लिए कार्य करता 
ह ैऔर अतिरिक्त प्रत्यायन के लिए आवेदनपत्र देता ह ैतो समिति 
उसे अतिरिक्त प्रत्यायन दिए जाने के कारणों को रिकॉर्ड करने के 
बाद अतिरिक्त प्रत्यायन दे सकती ह।ै

20. 	 सभी सरकारी मतं्रालय, विभाग, उपक्रम और अन्य विग 
प्रत्यायित पत्रकारों को पहुचं और सचूना उपलब्ध कराएगंे और 
समाचारों के प्रसार के संबंध में अप्रत्याशित पत्रकारों के साथ 
कोई भेदभाव नहीं करेंगे।

21. 	 समिति प्रत्यायन वापस ले सकती ह ैबशर्ते कि-

(i) 	 संपादक समिति को सचूित करता ह ै कि पत्रकारों को 
संगठन के अदंर कार्य पनुः सौंप दिया गया ह,ै

(ii)	  संपादक समिति को सचूित करता ह ैकि समाचार संगठन 
को बंद कर दिया गया ह/ै या वह विषय -वस्तु का 50 
प्रतिशत समाचार के रूप में प्रकाशित नहीं कर रहा ह।ै

(iii) 	 पत्रकार अब समाचार संगठन का कर्मचारी नहीं रहा ह।ै

 (iv) 	य दि भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पत्रकार की व्यवसायिक 
कदाचार के लिए कम से कम दो बार परिनिन्दा की गई ह।ै

(v) 	य दि समिति इस निष्कर्ष पर पहुचंी हो कि पत्रकार ने 
प्रत्यायन सवुिधा का गंभीर रूप से दरुुपयोग किया ह ैतो 
उस पत्रकार को आरोपों का उत्तर देने का एक अवसर 
दिया जाएगा और समिति प्रत्यायन की वापसी के कारणों 
को रिकॉर्ड करेगी।
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	 परंतुक: चूकंि पत्रकार को संविधान का संरक्षण प्राप्त 
होता ह,ै अतः प्रत्यायन समिति यह lqfuf'pr करेगी 
कि कें द्र या राज्य सरकार या ऐसे किसी राजनीतिज्ञ या 
अधिकारी द्वारा प्रत्यायन को दरु्भावना या ओझ ेकारणों 
से jn~n नहीं किया जाता ह,ै जिसे पत्रकार से इसलिए 
मनमटुाव हो गया हो कि उसने अप्रिय समाचार प्रकाशित 
किया था। किसी मीडिया संगठन या पत्रकार को प्रत्यायन 
से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाएगा कि उसने 
ऐसा समाचार प्रकाशित किया ह ैजिसके बारे में यह दावा 
किया गया हो वह शासकीय दृष्टि से गपु्त था या उसने ऐसी 
रिपोर्टें प्रकाशित की हैं, जो सरकार या उसके मतं्रियों या 
अधिकारियों के अनकूुल नहीं ह।ै

22. 	 समाचार संगठनों और पत्रकारों द्वारा प्रत्यायन दिए जाने या वापस 
लिए जाने से संबंधित आवेदनपत्रों पर विचार करने के अलावा, 
समिति समाचार संगठनों और पत्रकारों को अतिरिक्त सवुिधाए ं
देने के उपायों पर चर्चा करेगी और उनकी सिफारिश करेगी ताकि 
समाचार प्रसार की गणुवत्ता में सधुार हो सके।

23. 	 न्यूज़ पोर्टल, समाचार पत्रों, पत्रिकाओ,ं समाचार एजेंसियों, 
टेलीविजन और रेडियो संगठन के संपादकों द्वारा प्रतिनियकु्त 
संपादकों/पत्रकारों को, जिन्हें राज्य प्रत्यायन समिति द्वारा 
प्रत्यायित किया गया हो, उनकी पात्रता पर नई दिल्ली में उनके 
मखु्यालयों में और राज्य की राजधानी/ राजधानियों में उनके 
कार्यालयों में भारत सरकार के प्रत्यायन के लिए विचार किया 
जाएगा, भले ही वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवास नहीं करते 
हों। ऐसा यह lqfuf'pr करने के लिए किया जाता ह ैकि भारत 
सरकार से संबंधित समाचार सभी क्षेत्रों में प्रसारित किए जाते 
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हैं और संपरू्ण भारत के संपादकों/ प्रत्यायित पत्रकारों की भारत 
सरकार की सचूना और कार्यालयों तक पहुचं ह।ै

24. 	 एक राज्य से अधिक राज्यों/ परू्वोत्तर जैसे राज्यों के समहू के 
समाचारों को कवर करने वाले पत्रकार सभी राज्यों/ परू्वोत्तर जैसे 
राज्यों के समहू में प्रत्यायन के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि संपादक 
एक से अधिक राज्यों में प्रत्यायन की आवश्यकता के बारे में एक 
प्रमाणपत्र दे, जिसमें उसे उचित ठहराया गया हो।

25. 	 सरकार संबंधित मतं्रालय की वेबसाइट में इन नियमों को डालेगी 
ताकि ये समाचार संगठनों, पत्रकारों और आम जनता के संदर्भ 
के लिए उपलब्ध रहें। समाचार संगठनों/ पत्रकारों को शामिल 
करने के संबंध में समिति का निर्णय, उस निर्णय के कार्यान्वयन 
के तत्काल बाद नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा।

ट) 	 आदर्श विज्ञापन नीति सबंंधी दिशानिर्देश-2014

 प्रस्तावना:

		     संसद द्वारा वर्ष 1978 में पारित काननू के अधीन भारतीय प्रेस 
परिषद प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और भारत में समाचारपत्रों 
तथा समाचार एजेंसियों के मानकों में सधुार करने का कार्य करती ह।ै 
इस संबंध में प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 13 (1) के खडं (ड़.) द्वारा 
और समर्थन दिया गया ह,ै जिसके अनसुार परिषद से अपेक्षित हैं कि 
“वह ऐसी किसी भी घटना की समीक्षा करेगी जिससे आम जनता के 
हित और महत्व के समाचारों की आपरू्ति और प्रसार को सीमित करने 
की संभावना हो”। कई ऐसे अवसर आए हैं जब भारतीय प्रेस परिषद ने 
विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा विज्ञापनों को ऐसे अनचुित रूप से देने या 
मनमाने तरीके से मना करने की शिकायतों पर कार्रवाई की ह,ै जिनमें 
समाचारपत्रों, विशषे रूप से छोटी श्रेणी के समाचारपत्रों की आर्थिक 
व्यवहार्यता पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ह।ै
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		    इन शिकायतों का निपटान करते समय परिषद ने प्राय: यह पाया ह ै
कि सरकारी प्राधिकारी को चाहिए कि वे अपने खिलाफ आलोचनात्मक 
लेखों के कारण विज्ञापन जारी करने के मामले में समाचारपत्र के साथ 
भेदभाव ना करे। विज्ञापनों को जारी करने का कार्य तदर्थ आधार पर 
नहीं किया जाना चाहिए अपित ुकुछ यकु्तियकु्त मापदडंों के आधार पर 
तैयार की गई अधिसचूित नीति के आधार पर किया जाना चाहिए। इस 
मामले में राजनीतिक सोच का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। विज्ञापनों 
का वितरण जहां तक संभव हो, उचित होना चाहिए, लेकिन छोटे 
समाचारपत्रों पर,जो सरकारी विज्ञापनों से प्राप्त राजस्व पर जीवित रहते 
हैं, सरकारी अधिकारियों द्वारा विशषे विचार करने की आवश्यकता ह।ै 
हालांकि समाचारपत्रों द्वारा विज्ञापनों का किसी अधिकार के रूप में दावा 
नहीं किया जा सकता ह,ै तथापि उन्हें नियत्रण अधिकारियों की इच्छा 
और विवेक पर जारी करने की अनमुति भी नहीं दी जा सकती। 	

		     इस पषृ्ठभमूि में भारतीय प्रेस परिषद ने मलू तत्वों को तैयार करने के 
ç'u पर विचार किया ह,ै जो कें द्र और राज्य सरकारों की ऐसी विज्ञापन 
नीति होगी, जिसे वे अपनाएगंे। इन आदर्श दिशानिर्देशों में कें द्र और राज्य 
सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासन द्वारा विज्ञापन जारी करने के संबंध में 
और उनके वितरण दरों के निर्धारण और अदायगी तथा उनके सचुारू 
संचालन के संबंध में व्यापक सिद्धांत के रूप में समान रूप से लाग ूकरने 
का प्रस्ताव ह।ै

 मापदडं

1)	 भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत 
समाचारपत्र विज्ञापन जारी करने के संबंध में अनमुोदित सचूी में 
शामिल किए जाने के पात्र होंगे।

2)	वि ज्ञापन केवल उन्हीं समाचारपत्रों को जारी किए जाएगंे जिन्हें 
विज्ञापन जारी करने के लिए कें द्र/ राज्य सरकार की अनमुोदित 
सचूी में शामिल किया गया हो। अनमुोदित सचूी तैयार करने 
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के लिए एक समिति होगी, जिसमें सरकारी अधिकारियों और 
मीडिया संबंधी व्यक्तियों के गैर-सरकारी लोग शामिल होंगे। 
विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों को जारी करने के लिए समाचारपत्रों 
का चयन करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकारियों को निम्नलिखित 
मापदडंों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए:

क) 	 समाचारपत्रों को उस स्थिति में विज्ञापन के लिए पात्र 
समझा जाएगा, यदि वह चार माह से नियमित रूप से 
और बिना किसी रूकावट के प्रकाशित किए जा रह ेहैं।

ख) 	वि ज्ञापन चाहने वाले समाचारपत्रों को प्रकाशन की 
अवधि और नियमितता, प्रकाशन के आकार, प्रिंटिग की 
व्यवस्था, संपादकीय और प्रबंधन संबंधी व्यवस्था के 
बारे में राज्य और कें द्र सरकार द्वारा पहले ही निर्धारित 
अपेक्षित योग्यताओ ंको परूा करना चाहिए।

ग) 	वि ज्ञापन जारी करते समय समाचारपत्र के परिचालन 
को भी महत्व दिया जाता ह।ै जिन स्त्रोतों से प्रामाणिक 
परिचालन के आकंड़े प्राप्त किए जा सकते हैं, वे इस 
प्रकार हैं:

i) 	 भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक,

ii) 	 परिचालन का ऑडिट ब्यूरो, और 

iii) 	 सनदी लेखाकार, जो वार्षिक परिचालन के 
विवरण को प्रमाणित करता ह ै।

	 इन स्त्रोतों में से किसी एक के माध्यम से प्राप्त आकंड़े समाचारपत्र 
को सचूी में शामिल किए जाने के संबंध में परिचालन के निर्धारण 
के लिए स्वीकार किए जाने चाहिए और किसी अन्य पक्षकार को 
उपर्युक्त तीन में से किसी एक द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र पर 
ç'u नहीं उठाना चाहिए ।
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घ) 	 सरकार द्वारा बिलों की अदायगी विज्ञापन के प्रकाशन के 45 
से 60 दिनों की अवधि के अदंर की जानी चाहिए । अदायगी 
प्रचलित उचित वाणिज्यिक दर पर की जानी चाहिए और बड़ी 
मात्रा में विज्ञापन जारी करने के मलू्य के रूप में 20 प्रतिशत 
कमीशन घटाया जाना चाहिए।

ङ)	 क्षेत्रीय विषयवस्तु को प्रकाशित करने वाले छोटे समाचारपत्रों 
को कुछ प्राथमिकता देना वांछनीय होगा ।

 च) 	 परू्वोत्तर, जनजातीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र तथा भाषायी समहू 
द्वारा चलाए जा रह ेछोटे समाचारपत्र जैसे दरूदराज से प्रकाशित 
किए जाने वाले भाषायी समाचारपत्रों/पत्रिकाओ ंको भी उपयकु्त 
महत्व दिया जा सकता ह ै।

 छ) 	 जहां तक  संभव हो, राजनीतिक दलों के संगठनों को सरकारी 
प्राधिकारियों द्वारा अनचुित रूप से संरक्षण नहीं दिया जाना 
चाहिए ।

सामान्य :

 	  	वि ज्ञापनों की सचूी में शामिल करने के लिए पात्र समाचारपत्रों की 
सचूी को ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज बनाया जाना चाहिए, जो अनरुोध करने 
पर उपलब्ध हो जाए । यह सचूी भारतीय प्रेस परिषद, भारत के समाचारपत्रों 
के पंजीयक और मान्यता प्राप्त समाचारपत्र संघों को भी आवधिक रूप से भजेी 
जानी चाहिए ।

		वि  ज्ञापन जारी करने की अनमुोदित सचूी में शामिल करने/शामिल 
नहीं करने/हटाए जाने से संबंधित सभी विवाद एक स्वतंत्र निकाय को भजेे 
जाने चाहिए, जिसमें भारत सरकार और सामाजिक- पत्रकारिता के क्षेत्र के ऐसे 
सदस्यों, जिनका कोई हितबद्ध न हो, के प्रतिनिधि होंगे । विकल्प के रूप में यह 
विवाद प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड के प्रतिमान पर गठित किए गए निकाय 
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को भजेा जा सकता ह,ै जिसमें भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और चार अन्य 
सदस्य हो सकते हैं ।

 	य ह दिशानिर्देश सर्वांगीण नहीं ह ैक्योंकि इनमें सीमित प्रकार के eqn~ns 
शामिल हैं । इन्हें भेदभाव की ऐसी किसी संभावना को कम करने के mn~ns'; से 
तैयार किया गया ह ैजिनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता ह ै।

ठ) 	 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और 
होम्योपैथी के विज्ञापन

 	 अखबारों में किसी भी बीमारी, विकार सिंड्रोम या बीमारी की रोकथाम 
या इलाज, अवशमन, उपचार या रोकथाम के mn~ns'; से आयरु्वेद, योग और 
प्राकृतिक चिकित्सा, यनूानी, सिद्ध, होम्योपैथी के बारे में विज्ञापन प्रकाशित नहीं 
किया जाए :

(i)	बि ना विशिष्ट पहचान संख्या के; या

(ii)	 इच्छित विज्ञापन में निर्माता के संपर्क  विवरण शामिल न हों; या 

(iii)	वि ज्ञापन की सामग्री प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से v'yhy या 
अशिष्ट हो; या 

(iv)	य ह किसी भी आयरु्वेदिक, सिद्ध या यनूानी दवा के संदर्भ में हो 
जो परुुष या स्त्री के यौन अगंों की लंबाई और आकार या उनकी 
क्षमता में वदृ्धि के लिए उस दवा या उसके उपयोग के लिए सझुाव 
दे या उसके उपयोग की ओर आकर्षित करे; या	  

(v)	 इसमें मशहूर हस्तियों या सरकारी अधिकारियों के फोटो या 
शसंापत्र को दर्शाये या

(vi)	य ह किसी भी सरकारी या सरकार के स्वायत्त संगठन के संदर्भ में 
हो ।
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ड)	  पेड समाचारों की पहचान के लिए निर्धारित सिद्धान्त

 	 पेड समाचार का अर्थ प्रकाशन से परू्व, प्रकाशन के समय अथवा प्रकाशन 
के पश्चात किसी भी प्रकार से दिए गए प्रतिफल के बदले में मीडिया में दिए जाने 
वाले अथवा मीडिया से हटाए जाने वाले शब्द होंगे । यह एक गपु्त वित्तीय लेन-
देन ह ैजिसकी संकल्पना धोखाधड़ी ह ैऔर जिसे धोख ेसे दिया जाना ह ैऔर 
इसलिए इसे सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करना मशु्किल ह ै। लेकिन 
प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं होने पर भी ठोस परिस्थितिजन्य साक्ष्य से पेड न्यूज 
की घटनाओ ंका अनमुान लगाना संभव ह ै।

 	 इसके साथ ही चनुाव अधिकारियों पर एक महत्वपरू्ण जिम्मेदारी यह 
lqfuf'pr करना ह ै कि पेड न्यूज की पहचान करने की प्रक्रिया परूी तरह से 
सवुिस्तृत और fo'oसनीय हो क्योंकि प्रकाशनों और पत्रकारों की प्रतिष्ठा दांव 
पर होती ह ै।

 	 पेड न्यूज के eqn~ns का निर्धारण करने के लिए कोई कठोर नियम या 
अवरोधक सतू्र निर्धारित किया जाना संभव नहीं ह ैऔर यह प्रत्येक eqn~ns के 
तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा । मात्र इसलिए कि एक विशषे समाचार 
एक विशषे व्यक्ति के हितों की परू्ति करता प्रतीत होता ह,ै यह निष्कर्ष नहीं 
निकाला जा सकता कि यह पेड समाचार था । इसके अतिरिक्त, समाचारपत्र में 
एक व्यक्ति के साक्षात्कार या राजनीतिक कवरेज के प्रकाशन को पेड समाचार 
का कारण नहीं माना जा सकता । खराब पत्रकारिता खबरों की fo'oसनीयता 
पर संदेह पैदा कर सकती ह ैलेकिन इससे इस निष्कर्ष पर पहुचँना कि वे पेड न्यूज 
हैं, तर्क हीन होगा । चनुाव के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों 
के तहत, समाचारपत्र उम्मीदवारों या पार्टियों की संभावनाओ ंका एक ईमानदार 
मलू्यांकन करने के लिए स्वतंत्र ह ैऔर इसका प्रकाशन तब तक पेड समाचार 
नहीं होगा जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उस तरह से प्रकाशन के लिए 
प्रतिफल दिया गया था । उल ल्ेखनीय ह ै कि कई समाचारपत्रों की संपादकीय 
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नीति विशषे सोच या क्षेत्र के उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए होती ह ैऔर 
ऐसे मामलों में ऐसे उम्मीदवारों के पक्ष में लिखना पेड समाचार के बराबर नहीं 
होगा । इससे संबंधित समाचार प्रकाशित होने की तिथि पर उम्मीदवार द्वारा 
विज्ञापन का प्रकाशन मात्र आक्षेपित समाचार को पेड समाचार सिद्ध करने के 
लिए निर्णायक नहीं हो सकता ह ै।

	 राज्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्रकारिता की बारीकियों की परख 
कम ह ैऔर इसलिए क्या समाचार ह ैऔर क्या पेड समाचार हो सकता ह ैपर 
पिप्पणी करते हुए वे भारी भलू कर बैठते ह।ै राज्य निर्वाचन अधिकारियों को पेड 
समाचार में अपनी उपलब्धियों को सार्वजनिक करने से परू्व उनके समस्त eqn~nksa 
पर स्वय विवेकपरू्ण ढ़ंग से ध्यान देना चाहिए था ज्ञयोंकि प्रतिकूल निष्कर्ष से 
समाचारपत्रों/पत्रिकाओ ंकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुचँगेी।

ढ)	 कोविड-19 की रिपोर्टिंग एवं पत्रकारों के लिए सरुक्षा 
उपायों पर दिशानिर्देश

	 कोविड-19 की रिपोर्टिंग चनुौतीपरू्ण और अभतूपरू्व ह ै । पत्रकारों और 
मीडियाकर्मियों को कठिन परिस्थितियों में रिपोर्ट करने के लिए अपना घर छोड़ना 
पड़ता ह ै।

- यनूीसेफ(UNICEF)

	 नैतिक पत्रकारिता के मलू सिद्धांत सच्चाई और सटीकता, औचित्य 
और निष्पक्षता, मानवता, सवेा, जवाबदहेी और स्वतंत्रता के इर्द-गिर्द घमूते हैं। 
इसीलिए, इस तरह की महामारी के दौरान मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी 
ह ै। इसी के साथ, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के तहत अपने 
अधिदेश को ध्यान में रखते हुए प्रेस परिषद ने पत्रकारिता जगत के लिए सलुभ 
संदर्भ हते ुदिशानिर्देशों को विकसित किया ह ै।
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सनसनी और आतंक फैलाने से बचना :- ऐसी भाषा और तस्वीरों (चित्रों) 
से बचें जो चितंा, तनाव को बढ़ा सकती हैं और जनता में अधिक दहशत पैदा 
कर सकती हैं ।

lqfuf'pr करना कि प्रभावित लोगों की पहचान सरुक्षित रहे :-  संबंधित 
लोगों की अनमुति के बिना नाम, तस्वीर या पहचान सामग्री की पहचान  
न बताए ं।

सटीक रहें और तथ्यों की रिपोर्ट करें :- गलत सचूना के प्रसार को कम करें, 
अफवाह से बचें और अटकले न लगाए ँ।

हमेशा विशेषज्ञ की राय लें :- कोविड19- पर प्रासंगिक प्रत्यय-पत्रों के साथ 
डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों से राय लें ।

हमेशा सदंर्भ दें और तथ्यों को fo'oसनीय सचूना स्त्रोतों से दें ।

मामलों के बंटन को दर्शाते समय मानचित्रों का प्रयोग सावधानीपूर्वक 
करें 

किसी भी प्रकार की विवरणिका (प्रोफ़ाइलिंग) से बचें – नए मामलों की 
रिपोर्टिंग के दौरान, जहां वायरस उत्पन्न हुआ हो, जैसे भौगोलिक, सामदुायिक, 
स्पर्धा, धर्म या लोगों के समहू आदि को हर बार न दोहराए ँ।

मीडिया घराने बुनियादी स्तर पर काम कर रहे अपने पत्रकारों की सरुक्षा 
को अत्यधिक प्राथमिकता दें :

क.	 ड्यटूी करते समय उन्हें पीपीई किट प्रदान करना ।

ख.	य ह lqfuf'pr करना कि जो पत्रकार ड्यटूी करते समय वायरस 
से संक्रमित हो जाते हैं, उन्हें उचित स्वास्थ्य संबंधी सहायता और 
वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ।
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ग.	जि न पत्रकारों में कोविड19- के लक्षण दिख रह ेहों, को स्वत: 
अलगाव (सेल्फ आइसोलेशन) 	 के लिए समचुित छुट्टी देना । 

 	 पत्रकारों को रिकॉर्डिंग करते समय या कोई साक्षात्कार करते हुए 
निम्नलिखित को ध्यान में रखना होगा :

क. 	 कम से कम 6 फीट की दरूी रखें या भीड़ लगाए बिना उचित दरूी 
बनाए रखें ।

ख.	क्लि प-ऑन माइक से बचें और दिशात्मक माइक का प्रयोग  
करें ।

ग.	 पीपीई किट, मास्क और दस्ताने पहनें ।

ण)	 मेडिकल रिपोर्टिंग के लिए मानक

	चिकि त्सा रिपोर्टिंग को स्वास्थ्य संबंधी समाचार, चिकित्सा संबंधी 
अनसुंधान और स्वास्थ्य नीतियों के प्रसार के माध्यम से परिणाम सांझा करने का 
जरिया माना जाता ह ै।

i)	 जो पत्रकार मेडिकल रिपोर्टिंग में लगे हुए हैं, उनके पास मेडिकल 
जांच रिपोर्ट की व्याख्या करने का कौशल और क्षमता होनी 
चाहिए । स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से स्वास्थ्य संबंधी 
समाचार के प्रसार के लिए पत्रकारों का विशषे प्रशिक्षण स्वास्थ्य 
संबंधी मदु्दों की सही और उचित कवरेज में सवुिधा प्रदान  
करेगा ।

ii)	 रिपोर्टिंग को मरीजों को सकारात्मक रूप से व्यक्तियों के रूप में 
दर्शाना चाहिए न कि पीड़ितों के रूप में ।

iii)	य ह lqfuf'pr किया जाना चाहिए कि शीर्षक स्वास्थ्य मदु्दों को 
सही ढंग से दर्शायें और खबर संतलुित तथा नकुसानदेह रूढिबद्ध 
धारणाओ ंसे मकु्त हो ।
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iv)	 खबरों में और समाचार देते समय रोगियों की पहचान का 
खलुासा तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा 
करने की कोई विशिष्ट अनमुति न हो । जब भी संभव हो, उनके 
पास लिखित सहमति अवश्य होनी चाहिए और यदि यह संभव 
नहीं ह ैतो सचूित सहमति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए । हालांकि 
पहचान न बताना सर्वोत्तम होगा।

v)	 जब भी विशिष्ट वतृिक समहूों जैसे कि वर्दीधारी सेवाओ,ं स्वास्थ्य 
वतृिक पर रिपोर्टिंग की जाए, तो अधिकृत स्त्रोतों से आकंड़े प्राप्त 
करने में सावधानी बरतनी चाहिए ।

vi)	 अस्पतालों या स्वास्थ्य रक्षा कर्मचारियों, जो कर्तव्य निर्वहन 
के दौरान संक्रमित होते हैं, की पहचान बताने से आम जनता 
में दहशत और भय का माहौल होता ह ै और उनके मनोबल 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ह ै । इसके अतिरिक्त, इससे कोई 
सार्वजनिक हित भी नहीं होता ह ै।

vii)	 स्वास्थ्य पत्रकारों और समाचार संगठनों के सभी स्तरों पर लोगों 
को चिकित्सा रिपोर्टिंग के विभिन्न आयामों को लेकर प्रशिक्षित 
और संवेदनशील बनाया जाना चाहिए । 

त) 	ल ैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम, 
2012* की धारा-23 का उपबंध

(1)	 कोई भी व्यक्ति, परू्ण और प्रामाणिक जानकारी के बिना, 
फोटोग्राफिक सवुिधाओ ंया स्टूडियों या मीडिया के किसी भी 
रूप में, किसी भी बच्चे पर कोई भी ऐसी रिपोर्ट या टिप्पणी नहीं 
करेगा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा कम हो या उसकी प्राइवेसी का 
अतिलंघन हो। 

*	 उक्त उपबंधों को परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 22.09.2020 में अगंीकार किया।
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(2)	 एक बच्चे की पहचान, जिसमें उसका नाम, पता, तस्वीर, 
पारिवारिक विवरण, स्कू ल, पड़ोसी या कोई अन्य विवरण 
शामिल ह,ै जिससे बच्चे की पहचान का खलुासा हो सकता ह,ै 
को किसी भी मीडिया की किसी भी रिपोर्ट में उजागर नहीं किया 
जाएगा बशर्ते कारण लिखित में दर्ज करते हुए विशषे न्यायालय, 
जो अधिनियम के तहत मामले में जांच करने हते ुसक्षम हो, इस 
तरह की अनमुति दे सकता ह,ै यदि इसकी राय में ऐसा खलुासा 
बच्चे के हित में हो।
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भाग ग : प्रेस से सबंंधित कानून

1. 	 भारतीय सवंिधान*

i)	 अनचु्छेद 19(2) के साथ पढ़ा गया अनचु्छेद 19(1) (क) 
(बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)

ii)	 अनचु्छेद 361-क (संसद और राज्य विधानमडंल की कार्यवाही 
के प्रकाशन का सरंक्षण)

iii)	 अनचु्छेद 105 और 104 (संसद और विधान मडंलीय 
विशषेाधिकार)

iv)	 अनचु्छेद 21 (भारत के नागरिकों को प्रत्याभतू जीवन और 
स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के निर्गमित, व्यक्ति की एकांतता 
का अधिकार)

2.	 प्रेस कानून/अधिनियम*

i)	स्त्री  अशिष्ट रूपण (प्रतिषधे) अधिनियम, 1986 

ii)	  पंजाब विशषे शक्तियां (प्रेस) अधिनियम, 1956 

iii)	  प्रेस और पसु्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867

iv)	  नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876

v)	  भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम, 2006

vi)	  (भारतीय) डाक घर अधिनियम, 1898 

vii)	 पलुिस (द्रोह mn~nhiu) अधिनियम, 1922

*समय समय पर भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधन के अनसुार
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viii)	 शासकीय गपु्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम सं 1923)

ix)	 भारतीय दरू संचार विनियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई) 
अधिनियम, 1997	

x)	 भारत के राज्य संप्रतीक(अनचुित प्रयोग निषधे) अधिनियम, 
2005

xi)	 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

xii)	 पसु्तक और समाचारपत्र परिदान (सार्वजनिक पसु्तकालय) 
अधिनियम, 1954

xiii)	 औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) 
अधिनियम, 1954

xiv)	श्र मजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें 
और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1955

xv)	 परुस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 
सं 42)

xvi)	हि न्दू विवाह अधिनियम, 1955

xvii)	 अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकारक प्रकाशन) अधिनियम, 1956

xviii)	प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957

xix)	कि शोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 
2015

xx)	द डं विधि संशोधन अधिनियम, 2018

xxi)	 सीमाशलु्क अधिनियम, 1962

xxii)	विधिवि रुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2012
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xxiii)	नागरिक सरुक्षा अधिनियम, 1968

xxiv)	श्रमजीवी पत्रकार (मजदरूी दर नियतन) अधिनियम, 1958

xxv)	 न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971

xxvi)	प्रेस परिषद अधिनियम, 1978

xxvii)	इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 
1978

xxviii)	 राष्ट्रीय सरुक्षा अधिनियम, 1980

xxix)	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

xxx)	 सचूना का अधिकार अधिनियम, 2005

xxxi)	सचूना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

xxxii)	विपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

3.	 भारतीय दडं संहिता, 1860* के तत्संबंधी उपबंध

क) 	 धारा -124 किसी विधिसम्मत शक्ति का प्रयोग करने के लिए 
बाध्य करने या रोकने के mn~ns'; से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि 
पर हमला करना ।

ख) 	 धारा 153 क- धर्म, जाति, जन्म-स्थान, आवास, भाषा आदि 
के आधार पर विभिन्न समहूों के बीच शत्रुता पैदा करना और 
ln~Hkko बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कृत्य 
करना ।

ग) 	 धारा 153 ख-राष्ट्रीय अखडंता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले 
अभ्यारोपण तथा प्रख्यान ।

घ)  	 धारा 171 छ-किसी चनुाव के संबंध में झठूा बयान ।

*समय-समय पर भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन के अनसुार
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ड़)	 धारा 228–न्यायिक कार्यवाही में रत सरकारी कर्मचारी का 
जानबझूकर अपमान करना या बाधा डालना 228(क) धारा 
376, 376-क, 376-ख, 376-ग,या 376-घ के अतंर्गत 
अपराधों के पीड़ित की पहचान को प्रकट करना ।

च)  	 धारा -292 v'yhy पसु्तकों आदि की बिक्री आदि ।

छ) 	 धारा -293अल्पवय व्यक्ति को v'yhy वस्तुओ ंकी बिक्री ।

ज) 	 धारा 294 क-लॉटरी कार्यालय रखना ।

झ) 	 धारा 295 क-किसी धर्म या धार्मिक मान्यताओ ंका अपमान कर 
के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओ ंको ठेस पहुचँाने के mn~ns'; 
से जानबझू कर किए गए दरु्भावपरू्ण कृत्य ।

ञ) 	 धारा -299 आपराधिक मानव वध

ट) 	 धारा -499 मानहानि

ठ) 	 धारा 500  मानहानि के लिए दडं 

ड) 	 धारा-501 ऐसी सामग्री का मदु्रण या उत्कीर्णन जिसके 
मानहानिकारक होने का पता हो

 ढ) 	 धारा -502 मानहानिकारक तत्व वाले मदु्रित या उत्कीर्ण पदार्थ 
की बिक्री ।

 ण) 	 धारा 505:- 

i)	 सार्वजनिक अनिष्ट के लिए प्रेरक वक्तव्य ।

ii)	 वर्गो के बीच शत्रुता, घणृा या दरु्भावना पदैा करने वाले या 
फैलाने वाले वक्तव्य.
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iii)	 पजूा स्थल पर उप-धारा (2) के अतंर्गत किया गया 
अपराध ।

त) 	 ln~Hkko से सम्बद्ध तथ्यों और कार्यों के संबंध में भा.द.ंसं. की 
धारा 52 ।

 4. 	 द.ंप्र.स., 1973, के तत्सबंधी उपबंध (1974 का अधिनियम 
स.ं11)* 

क) 	 धारा 88 - पेश होने के लिए बंध पत्र लेने का अधिकार ।

ख) 	 धारा 90 - सम्मन तथा गिरफ्तारी के वारंट ।

ग)	 धारा 92 - पत्रों तथा तारों के बारे में प्रक्रिया ।	

घ)	 धारा 93 - तलाशी वारंट कब जारी किए जाए ं।

ड़)	  धारा 108 -  राजद्रोहात्मक बातों का प्रसार करने वाले व्यक्तियों 
से अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिभतूि ।

च) 	  धारा 144 -  उपद्रव या आशकंित खतरे के अनिवार्य मामलों में 
तत्काल अबाधित आदेश जारी करने का अधिकार ।

छ) 	  धारा 177 से 187 - पछूताछ या मकुदमें का स्थान ।

ज)	  धारा 195 - सरकारी कर्मचारियों के विधिसम्मत प्राधिकार के 
अवमान के लिए मकुदमा चलाना।

झ) 	  धारा 320 - अपराधों का शमन करना ।

ञ) 	 धारा 325 - यदि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दडं न दे सके तो प्रक्रिया।

ट)	 धारा 326 - आशंिक रूप से एक मजिस्ट्रेट और आशंिक रूप से 
अन्य द्वारा रिकॉर्ड किये गये साक्ष्य पर प्रतिबद्धता या दोषसिद्धि । 

*समय-समय पर भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन के अनसुार
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भाग घ – प्रेस परिषद के अधिकार, व्यवहार तथा 
प्रक्रियाए ँ

 	 भारत में प्रेस के स्तरों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने एवं प्रेस 
की स्वतंत्रता के संरक्षण के mn~ns'; से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर 
संसद द्वारा 1966 में भारतीय प्रेस परिषद का पहली बार गठन किया गया। 
वर्तमान परिषद, प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के अंतर्गत कार्य करती ह ै। यह 
सांविधिक अर्द्ध न्यायिक निकाय ह ैजोकि प्रेस के हित प्रहरी के रुप में कार्य 
करती ह ै। यह क्रमश: प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन और नीति के उल्लंघन 
पर प्रेस द्वारा और प्रेस के विरुद्ध शिकायतों पर निर्णय देती ह ै।

	  	प्रे स परिषद के एक अध्यक्ष होते हैं जोकि परिपाटी के अनुसार भारत 
के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवतृ्त न्यायाधीश रह ेहैं । परिषद में 28 अन्य 
सदस्य होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाचारपत्रों के 
प्रबंधकों, मालिकों, श्रमजीवी पत्रकारों और संपादकों जैसी श्रेणियों के अखिल 
भारतीय निकायों के रूप में परिषद द्वारा अधिसूचित और मान्यता प्राप्त प्रेस 
संगठनों/समाचार एजेंसियों से नामित किये जाते हैं । 5 सदस्य संसद के दोनों 
सदनों से नामित किये जाते हैं और 3 साहित्य अकादमी, fo'oविद्यालय 
अनुदान आयोग और बार काउंसिल ऑफ इडंिया से नामित व्यक्तियों के रूप 
में सांस्कृति क, साहित्यिक और विधि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं । सदस्य, 
तीन वर्ष की अवधि तक परिषद का कार्य करते हैं । एक सेवानिवतृ हो रहा 
सदस्य एक अवधि से अधिक के लिए पुन: नामित किये जाने के लिए पात्र नहीं 
होगा । 

 	दे श में पंजीकृत समाचारपत्रों पर उनके परिचालन के आधार पर लगाए 
गए शलु्क के रूप में परिषद द्वारा एकत्रित किया गया राजस्व परिषद का फ़ंड 
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होता ह।ै 25000 प्रतियों से कम परिचालन करने वाले समाचारपत्रों पर कोई 
शलु्क नहीं लगाया जाता । कें द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के जरिये घाटे की पूर्ति 
की जाती ह ै।

शिकायत दर्ज करने हेतु प्रक्रिया

1.	 प्रेस के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु शिकायत प्रक्रिया

 	प्रे स के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने हतेु शिकायत प्रक्रिया कोई भी 
व्यक्ति, किसी समाचारपत्र के विरुद्ध पत्रकारिता आचरण और रुचि के मान्य 
नैतिक सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज कर सकता 
ह ै। शिकायतकर्ता के लिए यह आवश्यक नहीं ह ैकि वे उस समाचार से स्वय 
पीड़ित अथवा सीधे संबद्ध हो । यह उल्लंघन समाचारपत्र में किसी समाचार 
अथवा वक्तव्य के प्रकाशन, अप्रकाशन या अन्य सामग्री जैसे व्यंगचित्र, फोटो, 
मनोरंजन सामग्री अथवा विज्ञापनों के रूप में हो सकते हैं । आम जनता में से 
कोई भी व्यक्ति, संपादक, श्रमजीवी पत्रकार, समाचारपत्रों के कर्मचारी अथवा 
स्वछंद पत्रकारिता में लगे हुए व्यक्ति के व्यावसायिक कदाचार के विरुद्ध भी 
शिकायत कर सकता ह ै। एक समाचार एजेंसी द्वारा किसी भी तरीके से दिये 
गये किसी भी मामले के विरुद्ध भी शिकायत की जा सकती ह ै।

	प्रे स परिषद (जांच प्रक्रिया)  विनियम 1979 के अनुसार, निम्नलिखित 
अवधि के भीतर परिषद के सम्मुख शिकायत दर्ज की जाएगी : 

(i)	द नैिक, समाचार एजेंसियाँ और साप्ताहिक---------दो माह के भीतर

(ii)	 अन्य मामलों में--------------चार माह के भीतर 

(iii)	 बशर्ते पूर्व तिथि के संबंद्ध प्रकाशन का शिकायत में हवाला दिया  
जाये ।
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 सबसे पहले संपादक को लिखें

	 शिकायतकर्ता, जिस समाचार को जनता की रुचि के विरुद्ध अपराध 
अथवा पत्रकारिता नीति का उल्लंघन समझते हैं, उसकी ओर समाचारपत्र के 
संपादक का ध्यान आकृष्ट करते हुए जांच विनियमों के अंतर्गत सबसे पहले 
उन्हें लिखना जरूरी ह ै। ऐसे पूर्व संदर्भ से संपादक को पहली बार में मामले 
से निबटने का मौका दिया जाता ह ैऔर इस प्रकार परिषद को शिकायत भेजे 
जाने से पहले प्रतिवादी को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित अवसर भी 
दिया जाता ह ैयह नियम जरूरी ह ैक्योंकि इससे संपादक उन पर आरोप लगाने 
वाले से परिचित हो जाता ह ैऔर उन्हें शिकायत के विवरण का पता चल 
जाता ह ै। यह विचार करने की बात ह ैकि कुछ मामलों में, शिकायतकर्ता को 
गलत सूचना मिली हो या तथ्यों का गलत अर्थ निकाला गया हो । दसूरी तरफ 
यह अनजाने में हुई गलती का भी मामला हो सकता ह ैजिसे संपादक स्वीकार 
करने और संशोधित करने के लिए तैयार हो । यदि शिकायत करने वाला संतुष्ट 
हो जाये तो मामला वहीं समाप्त हो सकता ह ै।

 	 जहां समाचारपत्र का ध्यानाकृष्ट करने के i'pkr~ कोई व्यक्ति शिकायत 
को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता ह,ै तो उसे संपादक के साथ हुए पत्र व्यवहार 
की प्रतियां भी शिकायत के साथ संलग्न करनी चाहिए । यदि संपादक की ओर 
से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो, तो शिकायत में इसका उल्लेख करना चाहिए ।

 	  शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत में उस समाचारपत्र के संपादक 
अथवा पत्रकार का नाम तथा पता लिखना चाहिए जिसके विरुद्ध शिकायत 
की गई हो । वह मामला अथवा समाचार जिनकी शिकायत की गई हो, की 
मलू  कतरन अथवा स्व अनुप्रमाणित प्रति (अंग्रेजी अनुवाद, यदि समाचार 
देशी भाषा में ह)ै शिकायत के साथ भेजी जानी चाहिए । शिकायतकर्ता को 
लिखना चाहिए कि समाचार या पैराग्राफ या वह सामग्री जिसकी  शिकायत 
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की गई ह,ै किस प्रकार आपत्तिजनक ह ै। उनके पास यदि इस विषय में कोई 
अन्य विवरण हो, तो उसे भी भेजना चाहिए ।

	 किसी सामग्री को प्रकाशित न किए जाने की, शिकायत के मामले में 
शिकायतकर्ता को लिखना चाहिए कि इससे किस प्रकार पत्रकारिता नीति का 
उल्लंघन हुआ ह ै।

 	 परिषद किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय 
में न्यायाधीन हो। शिकायतकर्ता को घोषणा करनी होगी कि अपनी संपूर्ण 
जानकारी तथा fo'oास के अनुसार, उन्होंने परिषद के सामने सभी संबंद्ध 
तथ्य रख दिए हैं तथा शिकायत में कथित किसी मामले के संबंद्ध में किसी 
न्यायालय में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं ह ै। एक अन्य घोषणा करना भी 
जरूरी ह ै कि “परिषद द्वारा जांच के दौरान यदि शिकायत में कथित मामला 
न्यायालय की कार्रवाई का विषय बन जाता ह,ै तो वे इसकी सूचना परिषद को 
देंगे ।”

2.	 प्रेस की स्वतंत्रता के दमन संबंधी शिकायतें 

 	 समाचारपत्र, पत्रकार या कोई भी संस्था या व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्र 
कार्यप्रणाली में दखल देने, प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने अथवा अतिक्रमण के 
लिए केन्द्रीय  या राज्य सरकार या किसी संगठन या व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत 
कर सकता ह ै । ऐसी शिकायतों में कथित उल्लंघन का पूरा विवरण होना 
चाहिए जिसपर परिषद ऊपर दी गई जांच प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगी ।

 	 परिषद द्वारा व्यक्त किये गये विचार दो महत्वपूर्ण mn~ns';ों की पूर्ति 
करते हैं (i) यह नहीं हो सकता कि प्रेस की स्वतंत्रता के दरुुपयोग पर कोई 
ध्यान न दे अथवा उसका  विरोध न करे, और(ii) प्रेस को स्वय अपने हित 
में v'yhy अथवा अन्य आपत्तिजनक लेख प्रकाशित नहीं करने चाहिए 
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यानि ऐसे लेख जो कि स्वय में से गठित परिषद जैसी निष्पक्ष निर्णायक द्वारा 
पत्रकारिता नीति के मान्यता प्राप्त मानकों से निम्न स्तर माने गए हैं क्योंकि 
इससे प्रेस की अत्यधिक बहुमलू्य स्वतंत्रता में ही कटौती होगी ।
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भाग ड़: पत्रकारिता में उत्तम आचरण
i)	 अस्पष्ट प्रकृति की गलती को पत्रकारिता की आचार संहिता का उल्लंघन 

नहीं कहा जा सकता । हालांकि, केवल त्रुटि को सही करने की जरूरत 
होगी ।

ii)	 महान संपादक अपने साथ रबड़ रखते हैं और कोई गलती बताये जाने पर 
उसे हटाने में हिचकिचाते नहीं हैं ।

iii)	य दि किसी त्रुटि/ गलती का पता चलता ह,ै तो संपादक को उस पर  
समचुित ध्यान देना चाहिए और उसके सही पाये जाने पर, संपादक को, 
उसका सही वर्तन मगंवाना चाहिए और उसे, उसी प्रमखुता के साथ, 
समाचार पत्र के उसी संस्करण में प्रकाशित करना चाहिए।

अपनी शिकायतें अथवा पूछताछ निम्नलिखित पते पर करें : 
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